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8 शष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 4989 
सकडस-- सर्वाधिकार सुरक्षित 


() प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी घाग को अपना तथा इलेक्ट्ॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकाहिंग 
अथवा किसी अन्य विधि से पुन; प्रयोग पद्चति.द्वारा उसका संग्रहण अंधवा प्रस्तारण वर्जित है | 


[) (ंस पुस्‍्तक़ की मिक्री हस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुभति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आकरण अथवा जिल्द 
के अलावा किप्मी अथ्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधार पथ, पुनर्विक्रय, या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी। 


[इस प्रकाशन क्र सही मूल्य इस पृष्ठ पर भुट्नित है | एयड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अत्य विधि दा! अंकित 
कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा । 





आवरण: श़ञान्तों दत्त एवं सी.पी. टण्डन 
सज्जाकार : कर्ण चड्ढा 


मुख्य :२« 8.50 


प्रकाशन विभाग में सचिव, गष्टीय शैक्षिक अनुसंधाम और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविंद मार्ग, 
नई दिल्ली- 0065 द्वारा प्रकाशित तथा सुप्रीम आफसैट प्रैस,के -५,मालवीय नगर, 
नई दिल्‍ली -।007 द्वारा मुद्रित | 


आक्कथन 


दस वर्षीय विद्यालयी शिक्षा की अवधि में विद्यार्थियों को नागरिक व राजनैतिक संस्थाओं का तथा भारत और 
दिएव की समकालीन समस्याओं का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों के अनुूप 
इन दस वर्षों की अवधि में विद्यार्थियों में नागरिक व राजनैतिक प्रक्रियाओं की सही समझ पैदा करने के लिए बल . 
दिया जाता है। सामान्य शिक्षा के इन तत्वों को बनाये रखते हुए +2 स्तर पर वैषयिक दृष्टिकोण को अपनाया गया 
है। +2 स्तर का एक उददेश्य' ब्िद्यर्थियों को सामाजिक विज्ञान के भिन-भिन्‍न॑ विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए तैयार करना है। चूंकि इस स्तर पर ये विषय अध्ययन के लिए ऐच्छिक विषय हैं इसलिए ये उचित ही है कि 
नागरिक शात्र के स्थान पर राजनैतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाए। 

हमाग यह प्रयास रहा है कि पाठ्यक्रम व पाठ्य सामग्री को अधिक से अधिक अर्थपूर्ण और व्यावहारिक बनाया 
जाए। नये पाठ्यक्रम में अध्ययन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए राजनीति विज्ञान के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक 
पक्षों को सर्मान्वित के का प्रयास किया गया है। 

'समाज, ग़ज्य ओर सरकार +2 स्तर पर राजनीति विज्ञान की पाठूय पुस्तक माला की पहली कड़ी है। यह 
पुस्तक नये पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस पुस्तक में समाज, राज्य और सरकार के कुछ सैद्धान्तिक पहलुओं की 
चर्चा भारत के संदर्भ में की गई है। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रम योजना में दिए गए कुछ केन्द्रिक शिक्षाक्रम के क्षेत्रों का समावेश इस पुस्तक 
में उपयुक्त रूप से किया गया है। पुस्तक को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए पाठ्य सामग्री के साथ कुछ 
प्रयोगात्मक क्रियाओं का सुझाव दिया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक अध्याय में चोखटे के भीतर कुछ प्रश्न दिए 
गए हैं अथवा अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उद्देश्य पाठ्यसामग्री को 
बच्चों के व्यावहारिक जीवन के अनुभव और परिस्थितियों से जोड़ना है। इसके अलावा, पुस्तक में शिक्षक और 
विद्यार्थियों के लिए कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। पुस्तक की उपयोगिता को और अधिक बढ़ाने के लिए 
कठिन शब्दों की सूची दी गई है। 

अन्त में कई वर्षों से हमने यह आवश्यकता महसूस की है कि पुस्तक की उपयोगिता के संदर्भ में अध्यापक 
और छात्रों से व्यवस्थित जानकारी प्राप्त की जाए। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुस्तक का मूल्यांकन 
करने के लिए अंतनिर्मित प्रणाली विकसित की गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुस्तक के अंत में अध्यापक 
ओर छात्र दोनों ही के लिए प्रश्नावली दी गई है। आपके द्वार सामाजिक विज्ञान और मानविकी सुझाव और टिप्पणियां 
हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगीं। 

हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के प्रोफेसर एस. एन, झा के प्रति क॒तजञ हैं जिन्होंने इस पुस्तक 
की पाष्डुलिपि तैयार की। विषय विशेषज्ञों और अनुभवी अध्यापकों द्वाए इस पाष्डुलिपि का पूरी तरह से निरीक्षण 
किया गया। परिषद इन सभी के योगदान के लिए आभारी है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण के लिए पर्याप्त 


अनुभव की आवश्यकता होती है। पुस्तक के निर्माण में सुनिश्चित योजना, अनुवेक्षण तथा पर्यवेक्षण अनिवार्य है 

और अन्त में मुद्रण के समय भी काफी ध्यान देना पड़ता है। इस सब के लिए में परिषद के सामाजिक विज्ञान व 

मानविकी शिक्षा विभाग के प्रो" दि० सौ० मुले, श्रीमती सुप्ता दास, तथा डा० श्रीमती मंजु रानी के अति कृतज्ञ हूँ। 

मैं कुमारी शशि अग्रेड़ा का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के लिए महत्त्वपूर्ण ग॒जनीति विचारकों के रेखा चित्र 
तैयार किये। 

पी. एल. मल्होत्रा 
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- पाठकों के लिए टिप्पणी 


इस पुस्तक को पुनर्मुद्रण के लिए भेजने के बाद विश्व तथा भारत में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 
पुस्तक के वर्तमान संस्करण में इन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाना संभव नहीं हो पाया है। यूरोप में 
हुए परिवर्तनों, विशेष रूप से साम्यवादी दलों कौ सरकारों क॑ पतन के बाद, “समाजवादी सरकार” से 
संबंधित अध्याय को अब पूर्णतयः नई दृष्टि से देखना आवश्यक है। पुत्तक के विविध अध्यायों में 
सोवियत संघ का उल्लेख किया गया है, जबकि सोवियत संघ नामक राज्य का अब कोई अस्तित्व नहीं 
है। भूतपूर्व सोवियत संघ के सभी 5 गणराज्य अब स्वतंत्र, संप्रभु राज्य बन गए हैं। उनमें से !। 
गणराज्यों ने मिलकर स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेन्डेन्ट स्टेट्स) बनाया है। 


इस पुस्तक के प्रथम मुद्रण से लेकर अब तक भारत में कई संवैधानिक तथा अन्य राजनैतिक 

परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिए, इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में मात्र 59 संवैधानिक संशोधनों का 

उल्लेख किया गया है, जबकि वर्तमान संसद के सम्मुख 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 

विचाराधीन है। इस संस्करण में केंद्र और राज्यों के संबंधों के विषय में सरकारिया आयोग की 

बम का भी विस्तारपूर्वक विवेचन नहीं किया गया है जो भारतीय संघ व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण 
। 


इस पुस्तक का नया संस्करण आने तक यह आवश्यक है कि पाठकगण समाचार-पत्रों तथा 
| पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकाशनों की सहायता से संबंधित उपयुक्त जानकारी प्राप्त करते रहें। 


अध्याय | 


राजनीति विज्ञान का अर्थ 


आधुनिक समाज में जो भी नागरिक देनिक़ समाचार पत्र पढ़ता 
है, वह यह समझता है कि उसे ग़जीति का ज्ञान है। उसका 
यह समझना उचित भी है। लेकिन राजनीति वैज्ञानिक यह 
' सोचते हैं कि राजनीति को समझना और उसका विश्लेषण 
उनका खास विषय है। आम लोगों की दृष्टि में राजनीति एक 
'पंदा खेल" या एक “कुटिल प्रथा” से संबद्ध है ओर हम 
अक्सर "राजनीति का खेल'' या "राजनीति करना'' हेय व्यवहार 
मानते हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसी मानव समूह, संस्था या 
समाज है जो राजनीति से मुक्त हो बहुत सी जटिल समस्याओं 
को राजनीतिक स्तर पर हल करने की बात की जाती है। समाज 
में विभिन्‍न प्रकार के विशेधों के राजनीतिक समाधान तलाशे 
जते हैं। राजनीतिशें का परिचय अक्सर “सत्ता लोलुप'' जैसे 
अनादर सूचक शब्दों से दिया जाता है। लेकिन उन्हें समाज 
में जो पद और सुविधा मिलती है उसे पाने के लिए लोग 
लालायित भी रहते हैं। ''राजनीति' शब्द का व्यवहार सामाजिक 
समूह के लिए किया जाता है जो क्लबों ओर परिवार जैसे 
छोटे मानव समूहों से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक व्याप्त है। 
मानव समाज में यूनानी दार्शनिक प्लेटे से लेकर अब तक के 
जितने चिंतक आदर्श लोक की कल्पना करते रहे हैं. सभी 
अंत में समाज के राजनीतिक पुनर्गठन की बात किसी न किसी 
रूप में करते हैं। जब राजनीति शासत्र की विषय वस्तु को 
परिभाषित किया जाता है तो इम सभी विरेधी शक्तियों का 
सामना करा पड़ता है। राजनीति शास्त्र के लिए इन विरोधी 
शक्तियों की व्याख्या आवश्यक है | राजनीतिक प्रक्रिया के बारे 
में अलग-अलग समझ इसकी जठिलता ओर इसके विभिन्‍न 


स्तरों के कारण ही हैं। राजनीति की किसी परिभाषा के लिए 
इन विषयों को समझना आवश्यक है। 


मानव समाज ओर राजभीति 


मनुष्य आग समुदाय में रहते हैं तो यह कोई अम्ाधारण बात 
नहीं है। मानव समाज के बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि इसकी कोई न कोई संस्कृति होती है, ओर इसके उद्देश्य 
भी होते हैं। मनुष्य केवल जीवन यापन से संतुष्ट नहीं होता। 
उसका तो यह प्रयास होता है कि वह कुछ अधिक उत्पादन 


' करे जिम्से उसके पास भी कुछ रह जाए। मनुष्य ने अपने 


ऐतिहासिक विकास के क्रम में सदा यह पाया कि उत्पादन 
गतिविधि का सहकारी संगठन ही विकास का कारण है। चाहे 
वह शिकार की अवस्था हो या चरबाहा संस्कृति और कुषि 
समाज, सहकारिता का महत्न हर सम्रय दिखाई देता रहा। 
जैसे-जैसे उत्पादन पद्धति विकम्नित होकर आधुनिक औद्योगिक 
समाज को स्थिति में पहुँची, सहकारिता की महत्ता का ज्ञान 
बढ़ता गया। मनुष्य और साधमों का यह संगठन प्रायः ऐच्छिक 
ही होता है। लोग अपनी इच्छा से ही मिलकर काम करते हैं। 
कभी-कभी इसके लिए बल प्रयोग भी करना पड़ता है, लेकिन 
मनुष्य का कोई भी समूह केवल शक्ति के आधार पर इकट्ठा 
नहीं रह सकता | 

जब उत्पादन प्रणाली बड़े पैमाने पर संगठित हो तो यह 
प्रश्न सामने आता ही है कि उत्पादन का बैंटवारा कैसे किया 
जाए। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उत्पादन का बड़ा 
हिस्सा मिलता है और वे संपत्ति उपार्जन कर लेते हैं। इसी 


2 समाज राज्य ओर सरकार 


संदर्भ में समानता और न्याय के प्रश्न सामने आते हैं। वर्षोकि 
वितरण पद्धति भिल-भिन्‍न प्रकार की हो सकती हैं। इस तरह 
स्वार्थ और अभिमत के विरोध उभर कर सामने आते हैं जो 
मानव संगठन को प्रभावित करते हैं। बड़े सहकारी समूह प्रायः 

विभिन स्वार्थों के प्रतिनिधि छोटे समूहों में बैंट जाते हैं । संघर्ष 
का कारण अगर सिर्फ “उत्पादन का बंटवाश' ही होता तो 
स्थिति सहज होती। मतभेद संस्कृति के द्वाग निर्धारित ऐसे 
तत्वों के आधार पर भी उभरते हैं जो सुनिश्चित नहीं हैं। “क्या 
अच्छा है और क्या बुर -- इन प्रश्नों के उत्तर विभिन वर्ग 
के लोग अपनी .तरह से देते हैं। इस तरह मानव समूहों में 
संघर्ष का स्वरूप जटिल होता है। लोगों का मिलकर काम 
करने के लिए जो साधन,शक्ति और अबवपीड़न का प्रयोग 
करते हैं वे अनिवार्यत: संघर्ष के मुद्दों में उलझ जाते हैं। यह 
स्थिति राजनीतिक प्रक्रिया का सार है। इस तरह मानव समाज 
में सहयोग और संघर्ष अनिवार्य हैं ओर यही राजनीति के दो 
पक्ष हैं। 

मानव विभिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामूहिकः 
गतिविधियों में हिस्सा लेता है। इसीलिए ऐसे समूहों के आकार 
और स्वरूप में भी विभिन्‍नता होती है। कुछ समूह छोटे होते 
हैं। कुछ की गतिविधि अन्य की तुलना मे सरल होती है। 
कुछ ऐसे बड़े मानव समूह भी देखने में आते हैं जिनकी 
गतिविधियाँ काफी जटिल होती हैं।विभिन्‍न स्तर पर इस प्रकार 
के समूह हैं -- परिवार, ग्राम सभाएं, श्रमिक संघ, उद्योग, 

शिक्षा संस्थान तथा ग़ाजनीतिक दल । कुछ राजनीतिक चिंतक 
तो राज्य को भी इसी प्रकार की संस्था मानते हैं जो नागरिकों 
की स्वेच्छा से बनी हैं। जहाँ एक ओर ये सभी संघ्थाएँ सहकारिता 
के उदाहरण हैं, वहीं इन सभी में संघर्ष भी निहित है। एक ही 
समूह के लोगों के बीच संघर्ष होता है ओर विभिन्‍न समूह. 
आपस में संघर्षशील होते हैँ। इसीलिये ऐसे समूह संघर्षों को 
निर्यत्रित करने के लिये नियम, अधिनियम, और कार्यविधि 
बनाते हैं। सहयोग और संघर्ष का विस्तार और प्रकृति मानव 
समूह के विभिन्‍न स्तरों पर अलग-अला होते हैं। किस प्रकार 
का ओर कितनी मात्रा में शक्ति का प्रयोग किया जाए इसका 
निर्धारण भी तदनुसार ही होता है। 


संघर्ष और एकीकरण, राजनीति के दो पहलू 
प्हयोग और संघर्ष यद्यपि परस्पर विरेधी दिखाई देते हैं तथापि 


उन्हीं से राजनीतिक प्रक्रिया संगठित होती है। दरअसल, ये 
एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं। सामाजिक संघर्ष का संबंध 
सत्ता से है, जो समाज में सुख, सुविधा, सम्मान, प्रतिष्ठा और 
लाभ प्रदान करता है। सत्ता के वितरण का एक पक्ष जो सर्वत्र 
पाया जाता है, वह है उसकी असमानता | कुछ लोगों के पास 
सत्ता अधिक होती है, तो कुछ दूसरों के पास कम | इस तथ्य 
की व्याख्या विभिन्‍न तरीकों से की गई है। इनसे समाज में 
संघर्ष के कारणों का भी पता चलता है। प्रायः सबसे उचित 
व्याख्या वह है जो सामाजिक, आर्थिक तत्वों को इसका कारण 
मानती है। खास कर मानव समाज में सभी प्रकार के साधनों 
की हर समय कमी रहती है। प्रतिस्पर्धा ओर संघर्ष इन्‍्हों दुर्लभ 
साधनों की प्राप्ति के लिये होते हैं। संघर्ष का उभरना अनिवार्य 
है लेकिन यह मानव समाज का आदर्श कदापि नहीं है। संघ 
के सभी प्रकार के विश्लेषण अंत में इसके समाधान के तरीके 
अवश्य बताते हैं। संगठित समाज का संक्रमण उतना ही 
अनिवार्य है जितना संघर्ष का आविर्भाव | स्माजिक प्रक्रिया में 
कुछ संघर्ष कम हो जाते हैं, कुछ का हल निकल आता है 
और कुछ बने त्ती रहते हैं लेकिन नियंत्रित होकर, और स्थितियों 
के बदलते रहने से कुछ नये संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। एक 
सदभावपूर्ण समाज के उच्देश्य की पूर्ति में विविध सामाजिक 
और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से सहायता तो मिलती है, लेकिन 
इसमें राज्य और सरकार की भूमिका महत्रपूर्ण होती है। 


राज्य समाज की सामूहिक सत्ता का भंडार होने के नाते 


' एकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम 


उठाता है। इसके द्वारा बनाएं गए कामून, नियम, ओर कार्यविधि 
विशेध की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। राज्य का अनुमोदन 
होने से इन नियंत्रणों का पालन भी होता है। राज्य कुछ ऐसे 
कार्यों की जिम्मेदारी लेता है जिसका. फायदा समाज के कुछ 
बर्गों तक ही सीमित नहीं रहता। रेलवे, परिवहन और डाक 
सेवा ऐसे संगठन हैं जो पूरे समाज के हित की दृष्टि में बनाए 
जाते हैं। एकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की एक मुख्य 
भूमिका है। समाचार पन्न, रेडियो, ओर दूरदर्शन जेसे जन 
माध्यम महत्वपूर्ण हैं। एकीकरण की अवस्था प्राप्त करने के 


' लिए अंतिम लेकिन आवश्यक माध्यम राज्य शक्ति प्रयोग है 


जो ऐसे लोगों के लिए व्यवहार में लाया जाता है जो सामूहिक 
प्रक्रिया और लक्ष्य प्राप्ति से अपने को अलग रखते हैं । राज्य 
पुलिस, सेना, कारगार, और अंत' में प्राणदण्ड जैसे चरम तंत्र 


राजनीति विज्ञान का अर्थ 


का प्रयोग कर सकता है। लेकिन कठोर साधनों का प्रयोग 
अंतिम रूप में होता है और ऐसा होना भी चाहिए। जो राज्य 
जनता द्वारा आज्ञापालन बिना बलप्रयोग के प्राप्त कर लेता है 
उसी को एक खस्थ राज्य की संज्ञा दी जाती है। वास्तविक 
बलप्रयोग के बदले उसकी धमकी ही पर्याप्त होनी चाहिये | 
फिर राज्य को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए समय आने 
पर बलप्रयोग के साधनों का सहारा लेना पड़ता है।... 


आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा सामाजिक संगठनों 
की प्रकृति का कुछ हद तक रूप बदल गया है। इनके प्रयोग 
से एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला है। ऐसे सामूहिक 
संगठनों में बहुत वृद्धि हुई है जिसका संबंध व्यक्ति के जीवन 
से है। इन विशाल संगठनों द्वाय दी गई सुविधाओं पर समाज 
निर्भर होता जा रहा है जिससे परस्पर निर्भरता का महत्व अधिक 
हो गया है। लेकिन यह एक मिश्रित वरदान है क्योंकि साथ 
ही इससे कुछ नई समस्याएँ ओर संघर्ष की स्थिति उभर आती 
है | इसी सिलसिले में राज्य ओर सामाजिक प्रक्रिया की समशाओं 
का सामना करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। 


राजनीति ओर राजनीति विज्ञान 


राजनीति और राजनीति विज्ञान का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के 
पर्याय के रूप में होता है। लेकिन इमका अर्थ, विषय क्षेत्र 
और विशिष्टता, दोनों की दृष्टि से भिन्‍न है। सामाजिक सहयोग, 
संघर्ष ओर प्रतिस्पर्धा जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका 
है, उन्हीं गतिविधियों को हम “राजनीति” कहते हैं। और 
राजनीतिक प्रक्रिया के क्रमबद्ध अध्ययन को “राजनीति विज्ञान'' 
की संज्ञा दी जाती है। ये नाम दो विभिन्न पहलुओं की ओर 
संकेत करते हैं। “राजनीति” अध्ययन के विषयवस्तु और 
'पविज्ञान" अध्ययन करे के प्रामाणिक तरीके से संबंधित है। 
पहला प्रश्न यह है कि अध्ययन की विषयवस्तु क्या है? ओर 
इसी का दूसग हिस्सा इस प्रश्न से जुड़ा है कि "हम इस विषय 
वस्तु का अध्ययन किस प्रकार करें?” पहला प्रश्न अध्ययन 
के क्षेत्र और दूसरा अध्ययन-पद्धति की ओर इशाग करता है। 
विषय क्षेत्र और अध्ययन-पद्धति ऐसे पहलू हैं जिनको अलग 
नहीं किया जा सकता। 

व्यक्तियों और समूहों में सहयोग और संघर्ष के स्वरूप 
ओर उसके तत्व विभिन्‍न प्रकार के होते हैं। और राजनीति 
विज्ञान उन्हीं का अध्ययन करता है । राजनीति विज्ञान के सामान्य 


निष्कर्ष इसी पर आधारित होते हैं। फिर इनकी जांच विभिन्‍न 
परिस्थितियों में की जाती है। जाँच की विभिन्‍न अवस्थाओं के 
बाद ही सिद्धांतों का क्षेत्र व्यापक हो पाता है ओर विचारों का 
श्रेष्ठ एकीकरण होता है! राजनीतिक प्रक्रिया में स्थिति और 
काल के कारण जो विभिन्‍नता होती है वही राजनीतिक सिद्धांत 
के आधार होते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया की परिकल्मनाओं ओर 
सिद्धांतों के व्यवस्थित ज्ञान को ही ग़जनीतिक विज्ञान कहते हैं । 


मनुष्य की कौन सी गतिविधियों को आप “राजनीति” 
की श्रेणी में रखेंगे। कोई दो उदाहरण दीजिए। .. 


राजनीति विज्ञान का अर्थ ओर क्षेत्र 


राजनीति विज्ञान की व्याख्या कभी भी राज्य के समकालीन 
स्वरूप के प्रभाव परे अलग नहीं रही है। विभिन्‍न समयों में 
शज्य और सरकार का क्षेत्र बदलता रहा है ओर विभिन्‍न 
समसस्‍याएँ उनके सामने रही हैं। जहाँ एक ओर राजनीति शास्र 
के दार्शनिक राज्य के समकालीन स्वरूप ओर समस्याओं के 
प्रति संवेदनशोल रहे हैं, वहीं उन्होंने राज्य की प्रगति और 
उसके संगठन के बारे में भी दिशौ निर्देश किया है। परिभाषाओं 
पर समकालीन ओर अन्य सामराजिक-आर्थिक बातों का भी 
असर रहा है। उत्पादन प्रक्रिया और सामाजिक संस्थाओं के 
विकास के साथ-साथ राज्य ओर सरकार की परिकल्पना भी 
बदली है। अरस्तू की राजनीति की “सर्वव्यापी विज्ञान” की 
प्ररिकल्पना यूनान के नगर/शज्य (0॥//586) पोलिस 
(20॥9) के अनुभव पर आधारित थी, जिसका विस्तार 
व्यक्ति के समस्त सामाजिक क्रियाकलापों तक था। प्लेटो और 
अस्स्तु द्वारा दी गई राजतंत्र की परिभाषा. राजनीतिक और 
सामाजिक दोनों प्रकार की संस्थाओं को सम्मिलित करती है | 
उन्होंने राजनीति और समाज में कोई प्रभेद नहीं माना। उत्पादन 
विधि के विभिन्‍न चरणों में सामाजिक ओर आर्थिक संस्थाओं 
का महत्व अधिक हो गया। रज्य के लिए अपने कार्यों के 
विस्तार उन क्षेत्रों तक करना संभव नहीं रहा जो सामाजिक 
प्रक्रिया में विशेष क्षेत्र के रूप में उभरे थे। इसी वजह से 
राजनीतिक, सामाजिक ओर आर्थिक प्रक्रियाओं में प्रभेद करना 
आवश्यक प्रतीत हुआ | राजनीतिं विज्ञान को परिभाषा “राज्य 
के विज्ञान” से की गई जिसका बल (७॥[2।839/9) संस्थाओं 
की व्यवस्था का अनुरक्षण और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा तक 


4 समाज राज्य और सरकार 


सीमित हो गया। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र आर, जी, गेटेल 
के शब्दों में, "राज्य के बारे में विज्ञान” ($ट८ट06 ए (॥९ 
$(8(८) निर्धारित किया गया। राज्य के विकास के विभिन्‍न 
चरणों का विस्तृत अध्ययन, इसके क्या कार्य हों ओर कौन से 
मापदण्ड अपनाने चाहिये जैसे प्रश्नों को राजनीति विज्ञान की 
विषयवस्तु माना गया। राज्य अपने कार्य सरकार के माध्यम 
से ही करता है और इसीलिये स्टीफन लीकाक ने कहा कि 
"राजनीति विज्ञान सरकार के विषय में विचार करता है।'' 
सरकार के पिभिन्‍न रूप क्‍या हैं? इसके मुख्य कार्य क्या हैं? 
सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सरकार का संगठन कैसा है? 
राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से ऐसे ही प्रश्नों को ब्रिचार योग्य 
मानता था।राज्य और सरकार ही राजनीति शास्त्र की विषयवस्तु 
मानी गई थी जिसमें संस्था और उनके अधिकार और कार्य 
के विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाता था। 

व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में मात्र “'ढांचा' के 
अध्ययन को “प्रक्रिया” के अध्ययन तक बढ़ाया। इस 
विचारधारा के कायल लेखक सरकार के औपचारिक ढांचे और 
उसके कानूनी अधिकार और कर्तव्य के विश्लेषण से संतुष्ट 
नहीं थे, और उन्होंने संस्थाओं की प्रक्रिया को अधिक महत्व 
दिया। राजनीति का अर्थ ऐसे लेखक मुख्यतया उसकी प्रक्रिया 


से समझना चाहते थे। ओर इसी सिलैसिले में उन्होंने- 


“ग़जनीतिक'”' और “राजनीतिकेत" क्रियाकलापों में सुस्पष्ट 
भेद किया | "राजनीतिक की विशेष परिभाषा संस्था के स्थान 
पर "क्रिया कलापों” के संदर्भ में की गई | इन लेखकों के अनुसार 
ण्जनीति की मूल प्रक्रिया का संबंध समाज में मतभेद, संघर्ष, 
एवं प्रतिस्पर्धा से है। राजनीतिक प्रक्रिया का सार सत्ता को समझा 
जाता है। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आदेश देते हैं 
और दूसरे उसको मानते हैं। दूसरों से अपने आदेशों को 
मनवाना और उसके अनुसार आचरण करवाने की क्षमता ही 
सत्ता की परिभाषा है। राजनीति का संबंध सत्ता के उपार्जन 
और उसके व्यवहार से है| कुछ व्यक्ति या समूह अधिक सत्ता 
किस प्रकार उपार्जित कर लेते हैं? इसके क्या कारण हें? ऐसे 
कौन से घटक ओर तत्व हैं, जो कुछ लोगों को सत्ता उपार्जित 
करने में सहायता करते हैं? सत्ता का आधार क्या है? सत्ता 
की प्रकृति क्या है? कुछ दूसरे प्रश्न सत्ता के व्यवहार के बारे 
में किये जाते हैं। अर्जित सत्ता का प्रयोग दरअसल कैसे किया 
जाता है? ऐसे कोन से तरीके और कौन-सी संस्थाएँ हैं जिनके 
द्वारा सत्ता को प्रयोग में लाया जाता है? सत्ताधारी का अनुसरण 


लोग क्यों करते हैं? राजनीति ऐसे ही प्रश्नों के विश्लेषण से 
संबंध रखती है। मार्क्सवादी भी ग़जनीतिक प्रक्रिया की मूल 
सत्ता को मानते हैं। लेकिन उनकी परिकल्पना अर्थमूलक वो 
के आविर्भाव और वर्गों के असमाधेय टकराव से जुड़ा है। 
विश्लेषण और परिभ्राधा के इस स्नम्बे सफर में राजनीति और 
राजनीति विज्ञान का जी' एक और पक्ष महत्वपूर्ण माना गया 
है, वह है लोकहित की प्राप्ति, समाज में व्यवस्था रखना, और 
न्याय की उपलब्धि। न्याय, समानता, और स्वतंत्रता ऐसी 
परिकल्पनाएँ हैं जो राजनीति विज्ञान में अंतहीन विवेचन के 
विषय बनी रही हैं। लेखकों ने इनकी कई परिभाषाओं द्वारा 
इनको समझने का प्रयास किया है और इनकी प्राप्ति के लिये 
कई तरीके सुझाए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि ये मानव 


समाज के न्यायसंगत आदर्श हैं। 
हम इन परिभाषाओं पर विस्तार से बिचार करें। राजनीति 


विज्ञान की एक स्पष्ट और मानी हुई परिभाषा यह है कि इस 


: विषय का संबंध “राज्य ओर सरकार की सामान्य समस्या" से है 


(आर, एन. गिलक्राइस्ट)| सरकार के अंग अधिक प्रत्यक्ष ओर 

दृश्य होते हैं। इसीलिये अक्सर राज्य और सरकार को अभिन्‍न 
समझ लिया जाता है। लेकिन लेखक इन दोनों में भेद करते 
हैं। सरकार के विभिन्‍न अंगों ओर संस्थाओं में राजनीति वैज्ञानिक 
की मुख्य दिलचस्पी रही है। नियम, विनियम, और कानून 
बनाना ओर उन्हें समाज में लागू करना, शासन के काम में 
सम्मिलित हैं। इनमें कोई भी काम पूर्णतया ऐच्छिक नहीं है। 
इसीलिए इन्हें लागू करने के लिए सरकार की सत्ता का प्रयोग 
करना पड़ता है। किस संस्था के पास कौन-सी और कितनी 
सत्ता हो, यह सांविधानिक विशेषज्ञों के विचार का मुख्य विषय 
रहा है । सरकार के तीम सुप्रसिद्ध अंग, विधायिका, कार्यपालिका, 
ओर न्यायपालिका, अलग-अलग कार्य के लिए उत्तरदायी हैं 
और उसके लिए जो सत्ता आवश्यक है वह उन्हें दी जाती है। 
लेकिन समाज में सिर्फ सरकार ही ऐसी संस्था नहीं है, जो 
नियम और विनियम बनाती है ओर जिन्हें लोग मानते भी हैं। 
यह विदित है कि सामाजिक प्रथा और परंपरा भी कानून के 
स्रोत होते हैं। क्लब जैसे ऐच्छिक समूह भी अपने लिए नियम 
ओर विनियम बनाते हैं। लेकिन इनकी बाध्यता वैसी नहीं होती 
जो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों ओर विनियमों की 
होती है, जो विधिसम्मत होते हैं। लेकिन विधिसम्मत सरकार 
की बात करना एक स्पष्ट बात की ही अभिव्यक्ति है। सरकार 
की परिभाषा वैधता से ही पूरी होती है। 


राजनीति विज्ञान का अर्थ ' | 


राज्य का क्षेत्र सरकार से व्यापक है। दरअसल राज्य की 
अभिव्यक्ति सरकार द्वारा होती है। एक सुप्रसिद्ध परिभाषा के 
अनुसार राज्य की पहचान संप्रभुता का उन लोगों पर व्यावहार 
से होती है जो एक भूभाग में रहते हैं। इन तीन लक्षणों में 
संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। अगर हम इसके मूल 
तत्व को समझने की कोशिश करें तो संप्रभुता का अर्थ वह 
सर्वोच्च सत्ता है, जिसका अनुसरण करवाने के लिए सरकारी 
तंत्र का व्यवहार होता है। मार्क्सवादी सिद्धांत से राज्य का 
स्पष्टीकरण और व्याख्या बहुत हद तक समृद्ध हुई है। यह 
. विश्लेषण सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया के आर्थिक आधार 
का कायल है और राज्य की प्रकृति की व्याख्या इस बात से 
करता है कि आखिर किस वर्ग हित की स्वार्थसिद्धि होती है। 
शज्य को अवधारणा शासक वर्ग के उपकरण के रूप में की 
जाती है | 

समाज में सत्ता के केन्द्र के रूप में राज्य की अवधारणा 
सर्वमान्य है, लेकिन इससे कुछ नये विद्वान संतुष्ट नहीं हैं। 
इस संदर्भ में कई कठिनाइयाँ बताई जाती हैं । कुछ ऐसे समाज 
भी हैं जिनमें राज्य के लक्षण हैं और उसके कार्य भी संपादित 
होते हैं (जेसे, एक भूभाग, सामाजिक व्यवस्था, वैधानिकस्तता, 
और बल प्रयोग) लेकिन राज्य सही अर्थों में नहीं पाया जाता | 
ई, ई, इवान्सप्रिचार्ड और मायर फोस्टेस जैसे सामाजिक मानव 
वैज्ञानिकों ने कुछ जनजातीय समाजों का अध्ययन किया है 
जिन्हें वे “राज्य रहित समाज'' की सरज्ञा देते हैं। साथ ही, 
ग़ज्य के अलावा कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जिनके लक्षण राज्य से 
मिलते-जुलते हैं। हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि 
शिक्षा संस्था, व्यापार ओर धार्मिक संगठन के पास भी कुछ 
मात्रा यें निग्रह बल सता होती है। संप्रभुता, यानी सर्वोच्च 
सत्ता, राज्य का सबसे विशिष्ट लक्षण है और इसलिए राजनीतिक 
प्रक्रिया के विश्लेषण में इस लक्षण को मुख्य मानना श्रेयस्कर 


होगा। 
कुछ प्रभावशाली लेखक सत्ता को राजनीति विज्ञान की 


सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना मानते हैं। इनके अनुप्तार जहाँ भी 
सत्तामूलक संबंध और संघर्ष की स्थिति है, वहीँ राजनीति 
उपस्थित है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक बार फिर 
बल संस्था के विश्लेषण पर नहीं, पर इस बात पर है कि क्रिया 
कलाप और व्यवहार का स्वरूप क्या है। हेगल्ड डी, लासवेल 
के द्वार दी गई परिभाषा “राजनीति-किसको, कब और कैसे 
प्राप्त होती है” इस दृष्टिकोण का अच्छा उदाहरण है। सत्ता 


की परिभाषा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता 
है, चाहे वह बलप्रयोग के व्यवहार या उसकी धमकी मात्र से 
हो जाए। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था मात्र बलप्रयोग के आधार 
पर टिकी नहीं रह सकती । यहाँ विंद्वान टी, एच. ग्रीन के 
चिर्सम्मत कथन से सहमत हैं कि “मात्र बलप्रयोग नहीं, 
सम्मति राज्य का आधार है।" 

इस संदर्भ में जो एक नया शब्द प्रवर्तित हुआ है वह है 
विधिसंगत, जिसका अर्थ है ऐच्छिक आज्ञापालन। राज्य के 
पास सत्ता होती है, और बल प्रयोग की क्षमता भी है जिसका 
प्रयोग लोगों से आज्ञापालन करवाने के लिये किया जा सकता 
है। अगर वास्तविक बलप्रयोग नहीं भी होता तो इसकी संभावना 
तो बनी ही रहती है। लेकिन बहुत से लोगों के अधिक व्यवहार 
को नियंत्रित करने के लिये सत्ता का बार-बार प्रयोग राज्य के 
लिए महंगा साबित होता है। नागरिकों को मात्र सत्ता के आधार 
पर नियंत्रित करना न तो संभव है न ही उपयुक्त । इसीलिये 
राज्य सत्ता को सिर्प अतिम अख्र के रूप में लेता है, जिसका 
व्यवहार उनके लिये होता है जिन्हें कानून मान्य नहीं होता। 
यह श्रेयस्कर समझा जाता है कि लोग इस विश्वास पर राज्य 
का आज्ञापालन करें कि शासन समुचित और लोगों के-लिए 
लाभकारी है और सरकार सर्वम्रान्य प्रक्रिया के आधार पर ही 
सत्ता में आई है। दूसरे शब्दों में राज्य और सरकार को शासन 
का अधिकार प्राप्त है और इसलिए लोगों को इसका आज्ञापालन 
करना चाहिये | इसी आम विश्वास को “विधिसंगत''की संज्ञा 
दी गई है। इस बैधता की प्राप्ति की प्रक्रिया का प्रथम क़मबद्ध 
सिद्धांत मेक्सवेबर द्वारा दिया गया। 

इस प्रकार राजनीति बिज्ञान का अर्थ और क्षेत्र उत्तरोत्तर 
व्यापक होता गया है। राजनीति के मूल तत्व की विवेचना करने 
के सिलसिले में उपयोगी संकल्पनाएँ, प्रवर्तित हुई हैं। विभिन्‍न 
दृष्टिकोणों को हमें एक दूसरे के विकल्प के रूप में नहीं लेना 
चाहिए। इन सभी के द्वारा राजनीति विज्ञान ने समृद्धि को संचित 
किया है। राज्य और सरकार को समझने और उसकी परिभाषा 
करने के सिलसिले में बिद्वानों के लिए जो एक स्थायी प्रकरण 
रहा है वह है एक विशिष्ट राज्य की परिकल्पना। प्लेटो के 
“आदर्श राज्य'' ओर असस्तू के 'मिश्रित संविधान'' से आरंभ 
होकर रूसो,मार्क्स, और महात्मा गांधी जैसे राजनीतिक चिंतक 
एक "अच्छा" ओर “इच्छित'' मानव जीवन के बरे में सोचते 
रहे हैं। राज्य घऐर सरकार इसको किस प्रकार सुनिश्चित का 
सकते हैं, यह भी इन विचारकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय 


6 समाज ग़्ज्य ओर सरकार 


रहा है। यह राजनीति विज्ञान में विज्चागर का एक सशक्त पक्ष 
रहा है। 


राजनीतिक विज्ञान के मानकीय एवं आनुभविक 
दृष्टिकोण 

राजनीति. विज्ञान का संबंध दो प्रश्न श्रृंखला से है। पहला तो 
राज्य और सरकार की संस्था और प्रक्रिया के विषय में है। 
उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? ये किस अकार संगठित हैं? इनमें 


अधिकार एवं कार्य का बितरण कैसा है? किसके पास कितना 


अधिकार है? सत्ता का प्रयोग कौन किसके ऊपर करता है? 
और दूसरे प्रकार के प्रश्न लोकहित और भलाई के विषय में 
होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए राज्य और सरकार अन्ततोगत्वा 
सत्ता का प्रयोग करते हैं। सत्ता का प्रयोग किस प्रकार होना 
चाहिए? संघ््याओं का संगठन कैसा हो कि सत्ता के भ्रयोग पर 
आवश्यक नियंत्रण रह पाये? किन नियंत्रणों की आवश्यकता 
है? कोन से कार्य लोकहित और भलाई के लिये हैं? इन ध्येयों 
की पूर्ति कैसे की जाए? पहले प्रकार के प्रश्न सत्ता के प्रयोग 
के विषय में हैं ओर दूसरे इस प्रयोग के ध्येय की ओर ध्यान 
आकृष्ट करते हैं। पहले प्रकार का संबंध “राजनीति कैसी होनी 
चाहिये'' इससे है। पहले प्रकार के प्रश्न राजनीति के साधन'' 
से संबंध रखते हैं और दूसरे “ राजनीति के साध्य' को महत्व 
देते हैं। 

गजनीति विज्ञान की प्रकृति ही ऐसी है कि वह किसी भा 
एक दृष्टिकोण को अपना कर दूसरे को अस्वीकार नहीं कर 
सकता | इसका संबंध दोनों ही प्रकार के प्रश्नों से है --- इपका 


_खरूप "क्या है” और "क्या होना चाहिये । राजनीति ऐसे 


--विषय से सम्बन्ध रखती है जिसे हर समाज के विभिन्‍न समूह 
या व्यक्ति कार्यान्वित करते हैं। इसका अध्ययन किसी प्थान 
या किसी समय विशेष में राजनीति की उप्रेक्षा नहीं कर सकता 
या उसके विश्लेषण से नहीं कतरा सकता। इस प्रक्रिया की 
वास्तविकता को समझने के लिये तथ्य-संग्रर और नका 
विश्लेषण आवश्यक है। वास्तविक प्रक्रिया के इसी विश्लेषण 
के आधार पर व्यापक सामान्यीकरण किए जाते हैं। विश्लेषण 
की इसी पद्धति को आनुभविक दृष्टिकोण कहते हैं। तथ्जों पर 
आधारित ये विश्लेषण नये तथ्यों के संदर्भ में परीक्षण के लिये 
रखे जाते हैं ओर उसके उपरान्त व्यापक निष्कर्ष का प्रतिपादन 
होता है। इस पूरी प्रक्रिया से ऐसे आचरण या ऐसी संस्था को 


बिल्कुल अलग नहीं रखा जा सकता जो समाज (या व्यक्ति) 
के मानदप्ड के अनुसार है और उनकी अभिरुचि के अनुरूप 
है। लेकिन ये मानदण्ड या अभिरुचियां विभिन्‍न सप्राज या 
व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती हैं। इनका अर्थ ऐसी 
मान्यता, आचरण, संस्था, या संकल्पना से है जिसको अधिक 
महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस वरीयता के प्रश्न पर व्यक्तियों, 
विद्वानों ओर विभिन्‍न समाजों का सहमत होना आवश्यक 
नहीं -- ये अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसी अभिरुचि की 
कोई भी श्रृंखला मान्य हो सकती है या अस्वीकार की जा 
सकती है। इसको मानकीय दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। 
दोनों दृष्टिकोणों में यह भेद उपयोगी तो है लेकिन यह मानमा 
होगा कि दोनों पूर्ण रूप से पृथक नहीं हैं और किसी एक पर 
बल देना या दूसरे पर, यह सापेक्ष है। मानकीय वक्तव्य यों 
ही नहीं दिये जाते हैं, आखिर इनका समर्थन कुछ तथ्यों या 
तर्कों के आधार पर किया जाता है। इसलिए अगर हम ऐसे 
किसी वक्तव्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं तो हमें विपक्ष 
में दूसरे तथ्य या तर्क प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ' 


राजनीति विज्ञान में दोनों ही दृष्टिकोण की उत्कृष्ट परंपराएं 
पाई जाती हैं। अरस्तू की पुस्तक 'राजनीति'' में जो राजनीतिक 
परिवर्तन एवं क्रांति की व्याख्या और “मिश्रित संविधान" की 
अवधारणा है, वह विभिन प्रकार के संविधानों के वर्णन और 
तुलना पर आधारित है। दूसरी तरफ, प्लेटों के आदर्श शज्य 
की अवधारणा, रूसो द्वारा प्रस्तुत समुदाय की अनुभूति का 
पुनः स्थापन का सुझाव और मानव की नैतिक एवं भावात्म॒क 
आवश्यकता, जरमी वेनथम के राजनीतिक कार्य पर आधारित 
प्रसन्‍्तता --- ये सभी मानकीय विचार के उदाहरण हैं। कार्ल 
मार्क्स का विशाल विश्लेषण, जो राजनैतिक और शाम्रीय दोनों 
दृष्टि से प्रभावशाली रहा है, इन दोनों दृष्टिकोणों के संयोग 
का बहुत अच्छा उदाहरण है। 

कभी-कभी राजनीति दर्शन और राजनीति विज्ञान में भेद 
इस आधार पर किया जाता है कि ये क्रमशः मानंकीय और 
आनुभविक दृष्टिकोण के चोतक हैं | लेकिन कुछ विद्वान मानकीय 
ओर विश्लेषणात्मक दर्शन में भी अंतर करते हैं । विश्लेषणात्मक 
प्रस्ताव सभी दार्शनिक विचारविमर्श का आवश्यक अंग है। 


अभी कुछ समय से ग़जनीति विज्ञान के “विज्ञान शब्द 
पर अधिक बल दिया जाने लगा है, जिसमें आनुभविक पक्ष 


राजनीति विज्ञन का अर्थ के 


को मानकीय से अलग करने का प्रयास किया गया है। यह 
सुझाव बहुत उत्साह से दिया जाता है कि राजनीति के अध्ययन 
में अगर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाये तो “राजनीति 
का विज्ञान" संभव है। यह एक सामान्य उक्ति के रूप में नहीं 
दिया जाता है: वैज्ञानिक पद्धति को एक विशेष ओर क्रमबद्ध 
पद्धति के रूप में समझा जाता है। 


वैज्ञानिक पद्धति ओर राजनीति विज्ञान 


आधुनिक युग विज्ञान और प्रोद्योगिकी को बहुत महत्व देता 
है। लेकिन ऐसे युग में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ही 


राजनीतिशास्र एक विज्ञान होने का दावा नहीं करता। इस” 


अणाली-विज्ञान को अपनाने से निश्चित. फायदे हैं। विज्ञान का 
संबंध एक ज्ञान समुदाय और उसे प्राप्त करने के लिए एक 
सर्वसम्मत प्रणाली, दोनों से है। ज्ञान की विषय-वस्तु तो विषय 
के अनुसार विभिन होती हैं लेकिन मैज्ञानिक पद्धति के स्वरूप 
के बारे में अब एक आम सहमति है। एक जैज्ञानिक ज्ञान का 
सर्जन किस प्रकार करे कि उस काम को वैज्ञानिक मान्यता 
मिले? ज्ञान के सृजन और प्रजनन की प्रक्रिया को प्रणाली 
(१/०(॥00] की संज्ञा दी जाती है। 


वैज्ञानिक कार्य की मूल मान्यता यह रही है कि संसार में 
कोई भी घटना यों ही नहीं घट जाती, वरन्‌ उनका एक सुसंगत 
समुच्यूय है | उनमें कार्यकारण संबंध होता है, जिसकी युनरावृत्ति 
' होती हैं; विज्ञान का कार्य पुनरावृत्ति की रचना को स्थापित 
करना और कार्यकारण संबंध का पता करना है। इस प्रक्रिय 
के लिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक तथ्यों का अनुभव 
करे | "घटनाओं का अवलोकन और उनका परीक्षण आवश्यक 
है। तथ्यों की तभी प्रमाणिक ठहराया जा सकता है जब वे 
आनुभविक हों। अवलोकन की प्रक्रिया में वैज्ञानिक के लिये 
उचित है कि वह अपने पूर्वाग्रह को उससे अलग रक्‍्खे | उसके 
लिए विषयपरक होना आवश्यक है। वस्तुओं का वास्तविक 
वर्णन होना चाहिए। विज्ञान के आनुभविक आधार का ही विषय 
यहाँ फिर आता है। इस तरह की व्याख्या के आधार पर 
वैज्ञानिक इस बात की भविष्यवाणी भी कर सकता है कि 
भविष्य में त्तथ्य आपस में किप्त प्रकार संबद्ध होंगे। ऐसी 
भविष्यवाणी का आधार भी आनुभविक है। अध्ययन की यह 
पद्धति कभी भी यह दावा नहीं करती कि वैज्ञानिक निष्कर्ष 
सत्य को उदघाटित करता है | निष्कर्ष ज्यादा से ज्यादा प्रावकथन 


के रूप में होता ० जिसके परीक्षण सतत्‌ नए तथ्यों के परिपेक्ष्य 
में होते रहते हैं। आज जो निष्कर्ष संस्थापित हो चुका है, उसमें 
बाद में नये तथ्य औः व्याख्या के प्रकाश में संशोधन हो सकता 
है। इसका सबसे क्रच्छा दृष्टांत है गैलेलियो, न्यूटन, और 
आइम्सटाईन द्वारा किए गए ब्रह्माण्ड की परिकल्पना । वैज्ञानिक 
पद्धति किसी भी निर्णय को अप्रतिबद्ध ज्ञान के रूप में नहीं 
मानती । 


विज्ञान की उपधारणाएं जो पहले बताई गई हैं, उनका 
उपयोग प्रकृति विज्ञान में अधिक अंश में होता है। सामाजिक 
तथ्यों के लिए इनका उपयोग किस हद तक किया जा सकता 
है, इस प्रश्न. पर समाज वैज्ञानिकों में मतभेद है । एक मत यह 
है कि समाज विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग न तो 
संभव है, न ही उचित । कुछ विद्वानों का समाज विज्ञान के 
मानवीय प्रकृति के बोरे में दृढ़ विचार है और वे मानब समाज 
का विश्लेषण वस्तुपरक (निष्पक्ष) दृष्टि से नहीं, लेकिन 
सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से करने का विचार देते हैं। कुछ दूसरे 
विद्वानों के मत में विज्ञान के उपरोक्त पूर्वधाए्णा समाज विज्ञान 
के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कार्यकारण संबंध की प्रकृति के 
बारे में भी विवाद है, जिसका आरभ्भ प्रसिद्ध दार्शनिक डेविड 
ह्यूम ने किया था। आनुभविक तथ्यों पर जो बल दिया गया 
है, उसके विषय में भी कठिनाइयाँ बताई जाती हैं, क्योंकि कुछ 
विद्वान सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र को सिर्फ अवलोकन योग्य 
तथ्यों तक ही सीमित नहीं करना चृहते। कुछ ऐसे तथ्य हो 
सकते हैं जिनका अवलोकन उपलब्ध साधनों से संभव नहीं 
है। वैज्ञानिक की वस्तुपरकता के बारे में भी विवाद है। यह 
कहा जाता है कि जब अध्ययन करने वाले (समाज वैज्ञानिक) 
ओर अध्ययन के विषय वस्तु (मानव समाज में व्यक्ति) दोनों 
ही मानव समाज के अंग हैं, तो विषयपरकता कहाँ तक सम्भव है? 

अब ऱ्जनीति विज्ञान में बैज्ञानिक पद्धति के प्रयोगं पर 
विचार करें | यह कहा जाता है कि राजनीति तथ्य अत्यंत जब्लि 
होते हैं ओर इसकी रचना या नियमितता का पता करना कठिन 
है। यहाँ जटिलता का अर्थ यह है कि राजनीतिक प्रक्रिया के 
बहुत से कारक होते हैं और बहुत सी शक्तियाँ इस पर अपना 
असर डालती हैं। जटिलता की वजह से जो कठिनाई बताई 
जाती है वह किसी तर्क पर आधारित नहीं है। यह प्रधानत ; 
एक आनुभविक प्रश्न है जिसका अर्थ यह है कि राजनीति 
के अध्ययन में बहुत सारे तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। 


8 समाज राज्य ओर सरकार 


जटिलता का प्रश्न इस संदर्भ में संगत है कि राजनीति विज्ञान 
में विविध महत्त्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखकर ही इसका 
व्यापक विश्लेषण हे सकता है। यह एक ऐस्ता दृष्टिकोण है 
जो आसानी से माना जा सकता है। वस्तुत: आधुनिक शोध 
प्रणाली' गणित और सांख्यिकी जैसी प्रणालियों का व्यापक 
उपयोग करती है। इस तरह के शोध में कम्प्यूटर जैसे अति 
आधुनिक साधन भी व्यवहार में आते हैं। इन सभी कारणों से 
एक शोधकर्ता के लिए राजनीति तथ्य की जरिलता पर अधिकार 
अधिक संभव हो गया है | दूसरी कठिनाई यह बताई जाती है कि 
मानव मात्र का अध्ययन कठिन है क्योंकि मनुष्य किसी निर्धारित 
रूप में व्यवहार नहीं करता। मनुष्य के व्यवहार के विषय में 
भविष्यवाणी बहुत कठिन है। यह कहा जाता है कि मानव 
व्यवहार पर विबिध तथ्यों का असर होता है, लेकिन कोई भी 
निर्णय लेने के वास्तविक समय में उनकी इच्छा खतंत्रता 
महत्त्वपूर्ण होती है। इसलिए मानव व्यवहार के विषय में 
कार्यकरण संबंध स्थापित करना आसान नहीं है। यहाँ इच्छा 
की ख़तंत्रता का तर्क कुछ अतिशयोक्ति मालूम पड़ता है। 
इसमें दो मत नहीं कि मनुष्य का व्यवहार कभी-कभी ऐप्ला 
होता है, जिसके बारे में भविष्यवाणी कठिन है। लेकिन 
इसका यह अर्थ नहीं कि ये कार्य ऐसे हैं जिनपर किन्‍्हीं तथ्यों 
ओर शक्तियों का असर ही नहीं होता | अकारण कार्य अनिश्चिट 
तो होता ही है। लेकिन अनिश्चित व्यवहार के भी कुछ अत्यन्त 
व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक 
यह मानते हैं कि मानव के स्पष्टतः अनिश्चित व्यवहार का 
भी कारण होता है। जान हास्पर्स का कहना है कि “स्वतंत्रता 
बाध्यता की विपरीत है, कार्यकारण संबंध का नहीं" । 
आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति अध्ययन को दूसरे 
मानव विज्ञानों की सूक्ष्मदृष्टि की सहायता से व्यापक बनाया 
जाए। उद्देश्य तो यह है कि मानव समाज और व्यवहार के 
अध्ययन को साप्पूर्ण बनाया जाए। तीसरी कठिनता, जिसका 
जिक्र अक्सर होता है, वह यह सुझाव है कि वैज्ञानिक अध्ययन 
मूल्य मुक्त होना चाहिए। राजनीति विज्ञान लोक नीति के प्रश्नों 
पर विचार करता है ओर इसलिए यह सम्भव नहीं कि उद्देश्य 
और साधन जैसे विषयों को छोड़ दिया जाए | वैज्ञानिक पद्धति 
साधन की चर्चा तो सहम करती है, लेकिन साध्य की बात 
होते ही मान्यता (मूल्य) का प्रश्न सामने आता है। ये मूल्य 
* कई प्रकार के हो सकते हैं : व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, 


सैद्धांतिक आदि | इस विषय में कई दृष्टिकोण हैं। दरअसल, 
वैज्ञानिक पद्धति की मदद से तथ्य ओर मूल्य को अलग करना 
आसान है। जब वैज्ञानिक पद्धति में मूल्य-मुक्त अध्ययन की 
बात की जाती है, तो इसी भेद की ओर ही इशारा होता है। 
कठिनाई तो उस वक्‍त होती है जब तथ्य ओर मूल्य जानबूझ 
कर या अनजाने में, मिल-जुल जाते हैं। एक स्पष्ट मूल्य के 
स्वरूप के अंतर्गत एक वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। यह भी 
कहा जाता है कि राजनीतिक अन्वेषण इतना सूक्ष्म और शुद्ध 
हो ही नहीं सकता जिसके आधार पर घटनाओं की भविष्यवाणी 
की जा सके | दूसरे सामाजिक विज्ञान के साथ राजनीति विज्ञान 
भी वर्णन तो बखूबी कर सकता है, लेकिन भविष्यवाणी के 
प्रसंग में यह विषय कुछ कमज़ोर है। 

राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग में जो 
कठिनाई बताई गई है उनमें से कुछ संगत है। लेकिन क्रमबद्ध 
पद्धति की चेतना से ग़जनीति' विज्ञान निश्चय ही समृद्ध हुआ 
है। यह तो स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान उस अर्थ में विज्ञान 
नहीं है जिसमें प्रकृति विज्ञान और जो विद्वान वैज्ञानिक पद्धति 
के वास्तविक लाभ की चर्चा करते हैं उनका यह प्रस्ताव भी 
नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति के विषय में चेतना का अर्थ ही यही 
है कि इस बात का पूरा ज्ञान हो कि स्थानों पर इनका उपयोग 
हो सकता है और कहाँ बैकल्पिक पद्धति अधिक उपयोगी 
होंगी। किसी भी अध्ययन के लिये शोध का विवेकपूर्ण चुनाव 
वैज्ञानिक प्राणाली का एक हिस्सा है। 


राजनीतिशास्र ओर अन्य मानव एवं सामाजिक विज्ञानों 
का संबंध 

राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार जैसे अधिशासन की संस्थाओं 
और प्रक्रियाओं का अध्ययन है । इस अध्ययन में अन्य प्रक्रियाएं 
भी शामिल की जाती हैं, जेसे संघर्ष, सहकारिता, एकीकरण 
और समाज में सत्ता मूलक संबंधों का पारस्परिक प्रभाव | 
आधुनिक समय में ग़जनीति विज्ञान की यह परिभाषा अधिक 
व्यापक मानी जाती है। इस विषय की व्यापक व्याख्या राजनीति 
को कुछ संस्थाओं के विश्लेषण तक सीमित नहीं रखना चाहती । 
वस्तुतः समाज के सभी क्रियाकलापों का एक क्षेत्र ऐसा होता 
है जिसका संबंध विशेध और सत्ता के लिए संघर्ष से होता है। 
इस तरह “धर्म की राजनीति", ''क्लब की राजनीति'', “खेलकूद 
को राजनीति”, “पारिवारिक राजनीति'' खासकर संयुक्तपरिवार 


राजनीति विज्ञान का अर्थ 


में, ऐसे शब्द सुनने में आते हैं। अरस्तु ने जब राजनीति को 
"सर्वव्यापी विज्ञान” की संज्ञा दी, तब उसका अर्थ सिर्फ 
राजनीतिक अधिशासन के व्यापक फैलाव से नहीं था। उसका 
इशारा इसके सर्वव्यापी खरूप की ओर भी था। सामाजिक 
अध्ययन का केंनद्रबिंदु कुछ भी हो, राजनीति का अध्ययन 
उस्तका एक आवश्यक अंग है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की 
सूक्ष्मदृष्टि के उपयोग से राजनीति विज्ञान लाभान्वित होता है। 
इतिहास, अर्थशातत्र, समाजशास्र, ' और नीतिशाख्र जैसे विषयों 
का राजनीति विज्ञान से निकट का संबंध हे | 


इतिहास से संबंध : इतिहास का क्षेत्र राजनीति विज्ञान से 
अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, 
सांस्कृतिक, और राजनैतिक, सभी प्रकार की घटनाएं सम्मिलित 
की जाती हैं। इतिहास का संबंध “अतीत के अध्ययन'' से 
भी है | इतिहासकार समसामयिक समस्याओं का भी अध्ययन 
करते है, लेकिन उनकी व्याख्या में कारणों को अतीत में #ुईं 
घटनाओं में ढूँढा जाता है। ऐतिहासिक अध्ययन में घटनाओं 
का वर्णन कुशलता से किया जाता है। जिसके लिए विश्लेषण 
के अपने खास तरीकों का प्रयोग होता है। विश्लेषण के बगेर 
कोई भी वर्णन सभंव नहीं। विश्लेषण ओर वर्णन -का भेद 
उनकी मांत्रा के आधार पर होता है। राजनीति वैज्ञानिक, 
ऐतिहासिक विश्लेषण से ही उन सामाजिक-आर्थिक स्थितियों 
का सिंहावलोकन करते हैं जिसमें कुछ :खास संस्थाओं का 
प्रादर्भाव हुआ। कोई भी ऐसी संस्थाओं के विकास का पूर्ण 
अवलोकन तभी हो सकता है जब उनका अध्ययन कुछ लम्बे 
समय तक किया जाए। इतिहासकार हमें उन विभिन्‍न स्थितियों 
के बारे में बताते हैं जिनमे कुछ' खास “वस्तु”, “घटना”, 
"परस्पर संबंध”, ओर संस्था उभर कर आए। उनके असर 
का भी विश्लेषण किया जाता है। इतिहास प्रयोगशाला जैसे 
स्थितियों से भग पड़ा है जिससे हमें सामाजिक संबंध के 
कार्यकारण भाव का पता चलता है। किसी विद्वान ने कहा 
है, “इतिहास की संभावनाओं और संभावना के इतिहास का 
अध्ययन ही राजीति की विषय वस्तु है !'' 
अर्थशास्त्र से संबंध : सामान्य रूप से अर्थशाख का संबंध 
समाज में धन के उत्पादन और बितरण से है। व्यक्ति और 
समाज दोनों के लिए भोतिक साधन आवश्यक होते हैं। आर्थिक 
संबंध ओर संस्थाएं राजनीतिक प्रक्रिया पर अपना प्रत्यक्ष असर 


डालती हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य और सरकार के संगठन 

के लिए आर्थिक कारणों को महत्वपूर्ण समझता है। उनकी 

दलील विश्वादोत्पादक है। राजनीतिक संस्थाएं आर्थिक कारणों 

को ही प्रतिबिंबित करते हैं। आर्थिक पक्ष राजनीतिक संगठन 

का एक मूल कार्य इसलिए भी होता है कि आर्थिक विकास 

सामाजिक कल्याण के लिये आवश्यक है| समाज के संचाल॑न 

के लिए जिम्मेदार किसी भी संस्था के लिये यह आवश्यक हो 

जाता है कि आर्थिक गतिविधियों की ओर खास ध्यान दे। 

इसमें कोई आश्चर्य नहीं आधुनिक सरकार, चाहे वह समाजवादी 

हो या पूजीवादी, आर्थिक योजना को अपना एक बुनियादी 

कर्तव्य मानती हैं। आर्थिक क्रियाकलाप इतने महत्वपूर्ण हैं कि 

किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए उनकी उपेक्षा संभव 

नहीं। दरअसल में सरकार अर्थव्यवस्था पर उतना नियंत्रण 
चाहती है जितना संभव हो । इन सब कारणों से एक राजनीति 

वैज्ञानिक समाज में आर्थिक शक्तियों के पारस्परिक क्षेत्र के 
बाहर नहीं छोड़ सकता | एक अर्थशास्री के लिए भी राजनीति 
की प्रकृति और व्यवस्था को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। 
अर्थव्यवस्था संबंधी बहुत से निर्णय बास्तव में राजनीतिक निर्णय 
होते हैं। अर्थशास््रियों के विश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूक्ष्म 
शब्दावली और अधिक परिशुद्ध मानदण्ड उपलब्ध हैं। इस 
विषय के विकास से यह संभव हो सका है कि इसके निष्कर्ष . 
और सुझाव कार्य रूप में परिणत किए जाएँ ओर इनके मुख्य 
आशय का प्रभाव सरकार के लोक निर्णय की प्रक्रिया पर हो | 


समाजशार््र भे संबंध: समाज के विभिन्‍न स्तरों के क्रियाकलाप 
समाजशास््र के विषय वस्तु हैं। संस्थाओं के पारस्परिक संबंध 
का अध्ययन किया जाता है और ये संबंध विभिन्‍न प्रकार के 
समाज में किस प्रकार के हैं, इसका अध्ययन भी किया जाता 
है। समाजशासत्री समाज के आंतरिक संगठन का अध्ययन 
करते है। विभिन्‍न समाजों में ये संगठन किस प्रकार के हैं, 
इसकी तुलना भी की जाती है। संस्थाओं का अध्ययन इस 
दृष्टि से किया जाता है क्रि वे क्या कार्य करते हैं और कौन 
से कार्य उन्हें करने चाहिए। कार्यों को फिर विभिन्‍न प्रकार के 
सामाजिक संबंधों में बाँद कर देखा जाता है। उदाहरण के 
लिए, परिवार विभिन्‍न प्रकार के संबंध को मिलाकर बनता है, 
जैसे, पुरुष-स्त्री, माता-पिता और बच्चे, भाई-बहन, दादा-दादी, 
नाती-पोते के संबंध, आदि। कुछ समाजशास्त्री इन संबंधों को 
व्यक्ति के विभिन्न कार्यों में बांटते हैं। इन सभी स्तरों के 


0 समाज राज्य और सरकार 


अध्ययन में समूह, संस्था ओर व्यक्ति के प्रभुत्व-संरचना का 
मुख्य स्थान रहता है। राज्य ओर सरकार समाज में महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं और कोई भी सामाजिक अध्ययन इनका अनादर 
नहीं कर सकता | सामाजिक विश्लेषण राजनीतिक संस्थाओं के 
कार्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता 
है। राजनीतिक समाजशासत्र (पोलिटिकल सोशियोलोजी) का 
एक विषय के रूप में सामने आना इन दोनों विषयों के घनिष्ठ 
. संबंध का प्रमाण है। राजनीति विज्ञान में सत्ता मूलक संबंध 
ओर राजनीति व्यवहार पर जो बल दिया जाने लगा है उससे 
ये दोनों विषय और नजदीक आए हैं। ' 


नीतिशास्त्र से संबंध: नीतिशास्र मुख्यतः व्यक्ति के लिए 
अच्छे जीवन की प्राप्ति से संबंध रखता है। इसका ओचित्य 
नैतिकता के आधार पर आंका जाता है ओर फिर यह निर्धारित 
किया जाता है कि किन लक्ष्यों की कामना की जाए और उनकी 
प्राप्ति के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाएं। मानव को 
जीवन में ''परम हित” की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए ? 
इन सब विचारों में व्यक्ति मुख्यतः निजी जीवन को ध्यान में 
रखता है। दूसरी तरफ राजनीति का संबंध सामूहिक हित से 
है। इसी संदर्भ में जॉन स्टुअर्ट मिल ओर दूसरे उपयोगिताबादी 
“सबसे बड़े समूह का सर्वाधिक हित'' को राजनीति का लक्ष्य 
प्रामते हैं। कल्याणकारी समाज की सुष्टि के लिए किन संस्थाओं 
को बनाया जाए,उनका संगठन किस प्रकार का हो, और उन्हें 
क्रियान्वित कैसे किया जाए ? इन्हीं संदर्भों में नीति-शास्र और 
राजनीति विज्ञान में पारस्परिक संबंध होता है । अंत में राजनीतिक 
संगठन को इसी कसौटी पर आँका जाता है वह व्यक्ति के 
लिए एक अच्छे जीवन को किस हद तक सुनिश्चित करता है । 
राजनीतिक व्यवस्था अच्छे जीवन की सामान्य स्थिति लोगों 
को उपलब्ध करके इस दिशा में काम करती है। कुछ चीजें 
अकेले व्यक्ति की पहुँच के बाहर होती हैं। इनके लिए संगठित 
समाज पर निर्भर होना पड़ता है। युद्ध, दासता, गरीबी एवं 
अखाश्थ्यकारी परिस्थितियों से बचना, सुरक्षा, शिक्षा के अवसर, 
स्वतंत्रता, एवं अवकाश के अवसर, उपलब्ध कराना ) ये ऐसी 
सुविधाओं के कुछ उदाहरण हैं जिनके लिए व्यक्ति को संगठित 
समाज पर निर्भर होना पड़ता है। राज्य का लक्ष्य यह होता हे 
कि ये सुविधाएँ सभी को उपलब्ध हों । लेकिन समाज में कुछ 
ऐसे बर्ग होते हैं जिनके लिए इन सुख-सुविधाओं के वितरण 
में पक्षपात होता है | प्रायः सभी समाजों में थोड़ी बहुत असमानता 


पाई जाती है। इस सामान्य स्थिति का विश्लेषण भिन्‍न सिद्धांतों 
'और विचारधाराओं ने किया है और समाधान भी सुझाए जाते 
हैं। लेकिन असमानता किसी न किसी अनुपात में बनी रहती 
है। राजनीतिक प्रक्रिया सतत्‌ एक से अधिक हित को ध्यान 
में रखती है, लेकिन कभी सब को सम्मिलित नहीं कर पाती। 
रस्किन ने इस प्रसंग में “अंत की ओर” ((॥70 408 | 88/) 
की बात की थी। गाँधीवादी ओर सर्वोदय नेताओं द्वारा समर्पित 
"अंत्योदय इसी लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करता 
है----बिना किसी अपवाद के समाज के सभी वर्गों तक 
पहुँचना। इस विचारधारा में "गरीबों में भी सबसे गरीब' के 
हित पर बल दिया जाता है। | 

प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को राजनीति शास्त्र में इतना 
महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि ये अच्छे जीवन कौ प्राप्त 
के लिए आवश्यक स्थितियों की कल्पना करते हैं। लोगों के 
लिए प्राकृतिक अधिकार इसीलिए आवश्यक हैं कि उनकी 
आवश्यकताएं भी “प्राकृतिक'' हैं। यह तर्क,यह सुझाव देता 
है कि जो एक व्यक्ति के लिए हितकारी है, वह सब के लिए 
हितकारी है। राज्यतंत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे 
अधिकारों की गांरटी वह लोगों को प्रदान करेगा। राज्यतंत्र का 
सही मापदण्ड अक्सर यह होता है कि कितने लोग वस्तुतः 
अधिकारों का उपभोग करते हैं। समाज में संगठित सत्ता के 
भंडार की हैसियत से, राज्यतंत्र इस लक्ष्य की प्राप्ति नकारात्मक 
और संकारात्मक दोनों तरीकों से करता है। एक तरफ तो वह 
लोगों को ओरों के अधिकारों के अतिक्रमण से रोकता है, और 
साथ ही सामान्य हित के क्रियाकलापों का प्रोत्साहित करता है, 
जिन्हें व्यक्ति अपने-आप उपलब्ध नहीं कर सकता । इस तरह 
व्यक्ति के. लिए अच्छे जीवन से संबंधित नैतिक मान्यता ही 
अंततः राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों का पथ प्रदर्शन करती 
है। सरकार द्वारा बताए गए कानून आखिर इन्हीं लक्ष्यों की 


आप्ति के लिये होते हैं। जब नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के 


कार्य को लोकहित की दृष्टि से स्वीकार करते हैं, तो वे स्वेच्छा 
से उन्हें मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यह बैधता की 
प्रक्रिया में सहायक होता है। 

व्यक्ति और राजनीतिक व्यवस्था, दोनों अपने कार्य 


में नैतिक मापदण्ड के अनुसरण में अपने को सीमित पाते हैं। 


हर समय कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो व्यक्ति और राज्यतंत्र 
की शक्ति से बाहर होती हैं और यही उनके कार्यों को सीमित 


रुजनीति घिज्ञन का अर्थ 4॥ 


करती हैं। साधन की कमी एक ऐसी स्थिति है जो कार्यों को 
निश्चित रूप से सीमित करती है। व्यवहार्य और अव्यवहार्य 
आदर्श में फर्क करना आवश्यक है ) राजनीति संभावनाओं की 
कला है। नीतिशांस्र इसके मानक स्थापित करता है कि क्‍या 
अच्छा है ओर क्या नहीं। 


समाज शास्त्रीय परिपेक्ष्य : इतिहास, अर्थशासत्र, समाजशास्र, 
नीतिशाखत्र और राजनीतिशाश्न जैसे विभिन्‍न विषय आखिर मानव 
समाज का ही अध्ययन करते हैं ओर एक दूसरे से संबधित 
हैं। सामाजिक तथ्य और समस्याओं के स्तर पर ये भेद नहीं 
रह जाता और वहां सभी अंतर्दृष्टियों का मिश्रण दिखाई देता 
है। वास्तविक विश्लेषण के संदर्भ में-ग्रे भेद अक्सर कृत्रिम 
प्रतीत होते हैं। समाज विज्ञान के अंतर्गत समस्त मानवीय 
समस्याओं का अध्ययम किया जाता है | सुविधा के लिए विद्वानों 
ने इनके अध्ययन को विभिन्‍न शाखाओं जैसे राजनीति विज्ञान, 
समाजशास््र, अर्थशांख, दर्शनशात्र में ब्रॉट रखा है। नीति 


निर्माण की प्रक्रिया में सरकार को समाज के विभिन्‍न पहलुओं . 
को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा अनुभव किया जाने लगा , 
है कि जो अध्ययन विभिन्‍न विषयों के परिपेक्ष्य को मिलाकर ' 


चलता है, वह॑ सामाजिक वास्तविकता के अधिक नजदीक 
पहुँच पाता है। अध्ययन क्षेत्रों का सतत इस प्रकार विस्तार हो 
रहा कि ये विभिन्‍न विषयों की सीमा रेखाओं का अतिक्रमण 
कर लेते हैं। ऐसे कुछ नए विषय हैं, सामाजिक एवं आर्थिक 
इतिहास, राजनीतिक अर्थनीति ओर राजनीतिक समाजशास्तर । 
आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से विभिन्‍न विषयों के इस कथौपकथन 
' की प्रक्रिया को सहायता मिली है! सामाजिक विज्ञान ने एक 
सामूहिक भाषा प्राप्त की है। 

राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्व 


राजनीति विज्ञान जिन विषयों के अध्ययन से संबंध रखता है 
वह सामान्य भी हैं और विशिष्ट भी। इसका सम्बन्ध संघर्ष 
और एकीकरण, सत्ता-संगठन और उसके पारस्परिक प्रभाव 
से है और इस तरह यह सर्वव्यापी है। समाज, समूह और व्यवित 
के क्रियाकलापों में भी यह प्रक्रिया लक्षित होती है। अपने 
विशिष्ट अर्थ में, यह राज्य और सरकार का अध्ययन करता 
है, जिसका समाज पर सीधा नियंत्रण और असर होता है। 
सरकारी संगठन समाज के दूसरे संगठनों से इस अर्थ में भिन्न 
है कि आधुनिक वैधानिक समाज में कीई भी व्यक्ति राज्य के 
क्षेत्र से बाह, ७ ॥। राज्य कानूनों का प्रभावशाली नियंत्रण 


सभी के ऊपर रहता है। इस तरह यह एक अनिवार्य संगठन 
है, न कि ऐच्छिक | इन जटिल पहलुओं का विश्लेषण समाज 
के मूल प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है। 

सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया निश्चय ही यह त॑ जटिल 
होती है। ऐसे सामाजिक और गजनीतिक समूह होते हैं जिनकी 


. अपनी माँगे होती हैं। बहुत सी मांगें परस्पर विरोधी होती हैं । 


उनमें समन्वय करना पड़ता है | फिर, विभिन प्रकार के प्रतिबंधों 
को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे साधनों का । एक ग़जनीतिक 
व्यवस्था विभिन्‍न प्रकार के दबाबों और अनिवार्यताओं के बीच 
काम करती है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ निर्णय 
ऐसे होते हैं जो संभव नहीं हैं और कुछ अन्य निर्णय ऐसे हो 
सकते हैं जो उपयुक्त नहीं हैं। राजनीतिक प्रक्रिया का ज्ञान 
सरकार की प्रक्रिया की अच्छी तरह समझने में मदद करता 
है। इससे ग़जनीतिक व्यवस्था का संतुलित मूल्यांकन संभव 
हो पाता है। 

राजनीति ठिज्ञान सरकारी सेस्था और प्रक्रिया का अध्ययन 
भी करता है। इसका संबंध संविधान और सरकारी संस्थाओं 
की शक्ति ओर कार्य से भी है। उनकी भूमिका, महत्व और 
कार्य का विश्लेषण होता है । यह हमें कानून ओर कानून बनाने 
की प्रक्रिया के बारे में बताता है। सरकार और नागरिक, दोनों 


के अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना को महत्वपूर्ण माना 


जाता है। इन विषयों की जानकारी के फलस्वरूप नागरिकों की 





सुकरात (लगभग 470-399 ई# पूर्व") 


प्रख्यात यूनामी दार्शनिक ! पाश्चात्य दर्शन और विचाएं 
की नींव डाली। प्लेटो का गुरू। प्लेटो द्वाए लिखित 
“सोक्रेटिक डॉयलाग'' । 


न समाज राण्य और सरकार 


ग़ज्य के क्रियाकलाप में सार्थक भागीदारी हो पाती है। सरकार 
के कार्य का वास्तविक ज्ञान, उन समूहों के बारे में जानकारी 
जो असरदार हैं. उनके अधिकार ओर विशेषाधिकार, इन 
जानकारियों के आधार पर नागरिक अपनी भागीदारी को अधिक 
प्रभावकारी बना सकते हैं। 

राजनीतिक विज्ञान को एक स्रामाजिक विज्ञान के रूय में' 
मान्यता प्राप्त है । यह विषय बौद्धिक इतिहास के प्रसिद्ध लेखकों 
और दार्शनिकों के काम से संबंध रखता है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, 
सुकगत, कोटिल्य, मरेकियाबेली, रूसों, मार्क्स और महात्मा 


गांधी | प्रभावोत्पादक और महत्वपूर्ण ज्ञान भंडार पर इसका 
दावा तर्कसंगत है। सदियों के विकास के इस विषय में नई 
संकल्पनाएं, सिद्धांत और पद्धति जुड़े हैं। राजनीति शाद्र का 
| विद्यार्थियों को इस शात्र के अनुशासन का प्रशिक्षण 
देता है! 


(है3० शक, "'रांजनीतिज्ञ" और "राजनीति वैज्ञानिक” 
में क्या अन्तर है? 


अभ्यास 


४ नं ०७ #> नौ 


(क) इतिहास 
(ख) अर्थशास्त्र 
(ग) समाज शाश्र 
(घ) नेतिक शा्र 


, राजनीति विज्ञान के अर्थ और क्षेत्र का वर्णन कीजिए | राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्त्व बताइए | 
, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिकपद्धति का क्या प्रयोग है? इसके उपयोग में क्या कठिनाइयां हैं? 
. “शजनीति विज्ञान” और “राजनीति” में क्या अन्तर है। 

. राजनीति विज्ञान को "'सर्वव्यापी विज्ञान” किसने ओर क्यों कहा है? 

. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के साथ राजनीति विज्ञान के समबन्ध बताइए : 


अध्याव 2 


राज्य, समाज ओर नागरिक 


राज्य सामाजिक संगठन को उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता 
है जिसमें सामाजिक व्यवस्था ओर स्थायित्व आ गया हो। यदि 
प्रभुव् की एक' सर्वमान्य व्यवस्था को मान लिया जाए तो 
प्रतिदिन के अनिवार्य संघर्ष की स्थिति से ऊपर उठ कर, व्यक्षित 
और प्मूह की उच्च आवश्कताओं की और ध्यान देना आसान 
हो जाता है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस दृष्टिकोण का 
एक अच्छा उदाहरण है। 

णज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? सामाजिक समझौते के सिद्धांत 
के अनुसार लोगों ने खेच्छा से राज्य का संगठन किया | आपस 
के इसी समझौते को सामाजिक अनुबंध कहा गया । इस सिद्धांत 
के प्रतिपादक हैं, ठमस हॉब्स, जॉन लॉक और रुसो। ये लेखक 





धॉमस हॉब्स (!588-7679 ईसवी) 


| 
प्रख्यात अंग्रेज दार्शनिक | ब्रिटिश सप्राट चार्ल्स ट्वितीय 
का शिक्षक | ण़ज्य के सामाजिक समझोता सिद्धान्त के 
तीन प्रवर्तकों में से एक । प्रसिद्ध पुस्तक : “लेवायथन'' 
(6४४०), * 


इस पर सहमत हैं कि राज्य का प्रादुर्भाव अनुबंध के फलखरूप 
ही हुआ। प्राकृतिक अवस्था जो राज्य द्वारा प्रति स्थापित की 
गई, उसके विश्लेषण में इनके विचार भिन्‍न हैं। हॉब्स के 
अनुसार राज्य से पहले का बहुत समाज अस्थायी था ओर उसमें 
लोग ख्ार्थी थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे | सामाजिक 
अनुबंध ने इस स्थिति को अंत किया। लॉक ने मिस प्राकृतिक 
अवस्था को चित्रित किया वह इतनी असहनीय नहीं थी । उन्होंने 
उस अवस्था को आनन्ददायक बताथा। न्याय को सुनिश्चित 


' करने के लिए कानून व्यवस्था को लागू किया गया और राज्य 


उसके लिए उत्तरदायी हुआ। रुसो की दृष्टि में प्राकृतिक अवस्था 
में जीवन “ख़तंत्र, खस्थ, ईमानदार और खुशहाल था। 
अनुबंध ने राजनीतिक समाज॑ स्थापित किया, जिसके अंतर्गत 
ग़ज्य लोगों की सामान्य इच्छा (5.9४| ४॥॥) का 
प्रतिनिधि है। इस विश्लेषण के आधार पर तीनों दार्शनिक इस, 
बात पर एकमत थे कि राज्य ओर सरकार का प्रादर्भाव समाज 


के खैच्छिक निर्णय के बाद ही हुआ । राज्य का क्षेत्र और कार्य 
नागरिकों के मान्य अनुबंध पर आधारित हुआ | यह आवश्यक 
नहीं कि सामाजिक अनुबंध को हम सही ऐतिहासिक घटना 
मान लें। यह तो राज्य की प्रकृति के बारे में एक प्रतीकात्मक 
दृष्टिकोण है। सत्ता के आधार पर समाज को नियंत्रित करने 
का अधिकार ग़ज्य के पाम्त होता है। फिर राज्य ऐसा कार्य 
कैसे कर सकता है जो समाज के लिए हिंतकर नहीं है? राज्य 
की मार्क्सवादी व्याख्या में अर्थ पर आधारित वर्गों तथा उनके 
आपसी संबंधों को प्रमुखता दी गई है। मार्बसवादी ओर अन्य 
समाजवादी चित्रकों ने राज्यहीन समाज की संकल्पना गे की 


है, लेकिन इसको अभी तक यथार्थ रूप नहीं दिया जा सका 
है। विभिन्न सिद्धांत और विचारधाराएँ राज्य को एक महत्वपूर्ण 
संस्था मानते हें | 

राज्य का स्वरूप 


काफी समय से राज्य ही राजनीति विज्ञान के विश्लेषण का 
केंद्र बिंदु रहा है। फ्रै्क गुड़नाठ, हेराल्ड जे. लास्की, और जे 
डब्ल्यू, गारनर जैसे पहले के लेखंक ग़जनीतिक विज्ञान की 
परिभाषा राज्य के अध्ययन के रूप में देते थे। गारनर के 
अनुसार “राज्य ही राजनीति विज्ञान की शुरुआत और अंत 
है।' अध्ययन का विषय क्षेत्र अब राज्य से हटकर व्यापक 
सामाजिक प्रक्रिया को महत्त्व देने लगा है क्योंकि राज्य के 
स्वरूप में बदलाव आया है। 

राज्य की एक माम्य व्याख्या उसके चार तल्वों की चर्चा 
करती है -- भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार । कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र में राज्य के सात तत्व बताये गये हैं : स्वामी, 
आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र। इनमें से जनपद 
का अर्थ जनसंख्या ओर भूभाग दोनों से है। आमात्य राज्य 
की व्यवस्था के अधिकारी वर्ग हैं और दण्ड का अर्थ है बल 
द्वारा सत्ता का उपयोग। इनमें संप्रभुता राज्य का मुख्य लक्षण 
' है: बाकी तीम (भूभाग, जनसंख्या ओर सरकार) पर बल 
इसलिए दिया जाता है कि संप्रभुता का प्रयोग प्रभावकारी हो। 
संप्रभुत की परिभाषा है, निर्विवाद, विधि सम्मत अधिकार | 
सत्ता और अधिकार ऐसे लोगों के संबंधों की चर्चा करता है 
जो सत्ता का उपयोग करते हैं ओर जिनके ऊपर इसका उपयोग 
किया जाता है, जो आदेश देते हैं और जो उनका अनुसरण 
करते हैं। सत्ता का अस्तित्व अपने आप में नहीं होता, इसका 
उपयोग किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के संदर्भ में ही होता 
है। इसी प्रकार संप्रभुता की विधि-संगत परिभाषा किसी संदर्भ 
में ही होगी। भूभाग ओर जनसंख्या ऐसे ही संदर्भ हैं। राज्य 
किसी जनसंख्या और भूभाग पर ही अपनी संप्रभुता का प्रयोग 
करता है। संप्रभुता की यह परिभाषा इसे सुनिश्चित करती है। 
सरकार राज्य का एक अंग है जिसके माध्यम से प्रभुसत्ता का 
उपभोग होता है। 

भ्रूभाग का निर्धारण और उस पर नियंत्रण राज्य के लिए 
आवश्यक है। सीमा की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितना 
उसका निर्धारण । विवादास्पद भूभाग पर परस्पर दावों से राज्यों 
में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। निर्धारित भूभाग में स्थित 


समाज राज्य और सरकार 


जनसंख्या राज्य का दूसरा तत्व है। राज्य को निर्जन भूभाग पर 
भी अपना अधिकार रखना पड़ता है, लेकिन किसी भी राज्य 
का संपूर्ण भूभाग बिना जनसंख्या के नहीं हो सकता। राज्य 
का भुभाग ओर उसकी जनसंख्या का आकार एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न है। एक प्रभावशाली राज्य का अभीष्ट आकार क्‍या होना 
चाहिए? प्लेटो, अरस्तू ओर रुसो जैसे लेखकों ने इस प्रश्न 
पर अपने विचार दिए हैं। लेकिन अन्य सुझावों की तरह यह 
भी समसामयिक स्थिति और समस्याओं को ध्यान में रखकर 
ही दिये गये हैं। बस्तुतः संयुक्त राष्ट्रसेघ के 59 सदस्य राज्यों 
में हम व्यापक विविधता पाते हैं। मालद्वीप संयुक्त राष्ट्र का 
सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्र 298 वर्ग किलोमीटर है। 
अन्य राज्यों में वेटीकन नगर हौर मोनेको हैं, जिनका क्षेत्र 0,44 
और १.5 किलोमीटर और जनसंख्या क्रमशः 000 ओर 
26000 है। दूसरे सिरे पर, सोवियत संघ का क्षेत्रफल 
22,402,200 वर्ग किलोमीटर और चीन की जनसंख्या 
00,775,500 है और इनके बीच में भुभाग और जनसंख्या 
की दृष्टि से विभिन्‍न आकार वाले राज्य हैं | एक राज्य के लिये 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि भुभाग का आकार क्या है, 





प्लेटो (लगभग 427-347 ई“पु०) 
प्रख्यात यूनानी दार्शनिक । अरस्तु का गुरू) एजनीतिक 
दर्शन के मूलभूत सिद्धान्तों और विचारों को नींव डाली । 
“आदर्श ग़ज्य” ओर “दार्शनिक राजा” से सम्बन्धित 
विचार से जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें: रिपब्लिक 
(३७.0५0॥0), दो स्टेट्समैन (78 90809979/), 
“दी लॉज" (89 (५४४७) 
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अधिक महत्त्व का विषय भूभाग पर प्रभावकारी नियंत्रण है। 
यातायात और संचार के उन्‍नव साधनों से आधुनिक राज्यों को 
इस प्रकार के नियंत्रण रखने में सहायता मिली है। कृषि और 
उद्योग में आधुनिक प्रोद्योगिको के व्यवहार से भूभाग का अभीष्ट 
उपयोग संभव हुआ है। आकार के अलावा, भूभाग के अन्य 
महत्त्वपूर्ण लक्षण हैं, भोगोलिक स्थिति, साधन और जलवायु | 
ये तत्व एक प्रभावकारी' राज्य के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। भूभाग 
के स्थूल अर्थ की तुलना में उसका उचित उपयोग और 
प्रभावकारी नियंत्रण अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


अतीत में जब शारीरिक शक्ति ही उत्पादन प्रक्रिया ओर 
देश की सुरक्षा का मुख्य आधार थी, तब जनसंख्या निश्चय 
ही राज्य के लिये सम्पत्ति थी। अभी भी जनसंख्या के महत्व 
को कम करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन साधन की दृष्टि 
से असंतुलित जनसंख्या राज्य के लिये निश्चय ही एक दायित्व 
है। एशिया और अफ्रीका के जो राज्य पिछले चार दशकों में 
स्वतंत्र हुए हैं, खास कर उनके लिये यह संतुलन बनाये रखना 
एक मुख्य समस्या है। जनसंख्या का दबाव आधुनिक राज्यों 
के लिये एक' कठिन समस्या है। इस्तीलिये जनसंख्या-नियंत्रण 
सरकारी नीतियों में इतमा महत्त्वपूर्ण हो गई है। जनसंख्या के 
अलावा, नागरिकों के चरित्र के गुण और उनकी देशभक्ति 
राज्य के क्रियाकलाप पर अपना असर डालती है। 

आकार की भिन्‍लता, चाहे वह भूभाग की हो या जनसंख्या 
की, राज्य की कानूनी स्थिति को प्रभावित नहीं करती हैं। अपने 
भूभाग के अंदर रहने वाली जनसंख्या और दूसरे राज्यों द्वारा 
छोटे या बड़े राज्यों को भी एक संप्रभुता संपन्न राज्य माना 
जाता है। वेटीकन सिटी जेसे छोटे ओर सोबियत संघ जैसे 
बड़े, दोनों को कानूनी स्थिति की दृष्टि से संप्रभुता सम्पन्न राज्य 
माना जाता है| 

राज्य और अन्य सामाजिक संगठनों में संप्रभुता के आधार 
पर ही भेद किंया जाता है। राज्य के अधिकार में सर्वोच्य ओर 
अंतिम 'कानूनी सत्ता होती है। राज्य के अलावा किसी अन्य 
के पास कानूनी सत्ता नहीं होती है। राज्य का एक कानूनी 
अस्तिल होता है। राज्य कानून बनाता है, तथा वह कानूत द्वार 
नियंत्रित भी होता है। यह आवश्यक है कि राज्य की सर्वोच्चता 
देश के अंदर के लोगों और संस्थाओं द्वार मानी जाए जिनके 
ऊपर इस सत्ता का उपयोग होता है। हर राज्य यह चाहता है 
कि मान्यता खेच्छा से हो, लेकिन इसे बल प्रयोग द्वारा सिद्ध 


करने के लिये भी हरदम तैयार रहना पड़ता है। 

वेदेशिक मान्यता सप्रंभुता का दूसरा पक्ष |है। एक राज्य 
यह घोषणा करता है कि उसकी सप्रंभुता का फैलाव एक खास 
भूभाग पर है। इसकी सीमा का संरक्षण राज्य का परम आवश्यक 
कार्य है। यह आवश्यक है कि दूसरे ग़ज्य इस घोषणा को 
मान्यता दें। अगर यह मान्यता नहीं मिलती तो राज्यों में आपस 
में परस्पर विवाद हो सकता है और युद्ध भी संभव है। भूभाग 
और जनसंख्या के ऊपर राज्य की संप्रभुता का निर्विवाद होना. 
आवश्यक है। किसी अन्य राज्य का इस प्रसंग में हस्तक्षेप 
सर्वधा अमान्य होता है। ऐसी मान्यता राज्यों के समुदाय द्वाया 
दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था 
संप्रभुता-संपन्‍न राज्य को सदस्यता प्रदान करती है.। संयुक्त 
राष्ट्र संघ की सदस्यता बाहय संप्रभुता का एक लक्षण है। जब॑ 
भी एक नया राज्य संगठित होता है, उसके लिए आन्तरिक' 
ओर वाहूय दोनों प्रकार की मान्यता आवश्यक है। 

संप्रभुता एक महत्त्वपूर्ण कानूनी अवधारणा है। लेकिन 
वास्तविक व्यवहार में तथा सही अर्थों में यह संभव नहीं है। 
आत्तरिक ओर बाह्य दोनों प्रकार की शक्तियां इसके उपयोग 





जॉन त्नॉक (632-704 ईसवी) 


प्रख्यात अंग्रेज दार्शनिक | प्रसिद्ध सामाजिक समझौता 
सिद्धान्त के तीन प्रवर्तकों में से एक। इंगलैंड में 
सांविधामिक राजत॑त्र तथा मानव अधिकारों का महान 
समर्थक। उसके बिचाएं का संयुक्त ग़ज्य अमेरिका के 
संविधान निर्माण पर प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध पुस्तक; टू 
ट्रीटाइज़ज़ ऑन सिविल गवर्नमेंट" (४/0 ॥88॥583 
(आ (४ (30५077श0ा), 
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जीन जेक्स रूसो (7/2-776 ईसवी) 


प्रद्यात यूगेपीय दार्शनिक । प्रसिद्ध सामाजिक साझौता 
सिद्धान्त के तीन प्रवर्तकों में से एक । "भ्ापान्य इच्छा'' 
तथा “लोकप्रिय सम््रभुता” के सिद्धात्नों को भ्रतिपादित 
किया। रूसो के लेखन ने फ्रोसीसी क्रातिकारियों को 
प्रेरित किया। प्रसिद्ध पुस्तकें: “सोशल कॉम्रेक्ट'' 
(8008 (00090[, “कनपेशन्स' 
((:0॥999ए07$|, 


को सीमित करती हैं। राज्य न तो आपस में समान होते हैं, 
और न ही असीमित संप्रभुता संपन्‍न ही होते हैं। अधिक 
शक्तिशाली राज्य कम शक्ति वाले राण्यों पर सिर्फ प्रभाव ही 
नहीं, दबाव भी डालते हैं। विश्व में विभिन्‍न राज्य प्रभाव गुरों 
में बंटे हुए हैं, जिनमें अधिक ताकतवर और कम ताकतवर 
दोनों प्रकार के राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय शज़नीति में शब्ति के 
विभिन्‍न केद्र हैं। यह प्रभाव आर्थिक और सैनिक दोनों प्रकार 
के हैं। विश्व के राज्यों की परस्पर निर्भरता निरंतर बढ़ रही है, 
जिसके कारण नीतियों की रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया सीमित 
हो जाती है। राज्यों के अंदर भी इसी प्रकार की असमानता 
की स्थिति होती है। कुछ व्यक्ति, समूह ओर संप्थाएँ अधिक 
शक्तिवान होते हैं। ये सरकारी कार्य पर अधिक दबाव डालने 
में सक्षम हैं। इस प्रसंग में आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी 
मह्तत्त्पूर्ण हैं जिन्हें राज्य को संप्रभुता के उपयोग में ध्यान में 


रखना पड़ता है। संप्रभुता का उपयोग मनमाने ढंग से अधिक 


समय तक नहीं हो संकता | 


राजनीतिशास्त्री राज्य की असीम सत्ता को संदेह की दृष्टि 
से देखते रहे हैं। जॉन लाक “सम्मति सिद्धांत” की बात करते 
हैं।जे- जे रूसो के लिये ''जनप्रिय संप्रभुता” और “सामान्य 
इच्छा महत्त्वपूर्ण हैं। बेमथम और जॉन.स्टूअर्ट मिल “उत्तरदायी 
सरकार” पर बल देते हैं। इस बात पर काफी विचार किया गया 
है कि कितने लोगों के हाथ में सत्ता हो? और इस प्रसंग में 
होना क्या चाहिये। इस तरह हम “एक का शासन”, “कुछ 
का शासन, और “बहुत का शासन” इमनमें भेद पते हैं। 
सांविधानिक विशेषज्ञों ने ''सत्ता का विभाजन” और “निमंत्रण 
ओर संतुलन को लागू करने के तरीकों पर विचार किया है। 
हेराल्ड जे लास्की तो राज्य को मानव जाति के मूलहित से 
असंगत बताते हैं। 

अगजकत्तावादी (8740॥9) ,बहुलवादी (2॥8॥9/) 
और मार्क्सवादी विचारधाराओं को राज्य के अस्तित्व से मूलभूत 
आपत्ति है। अराजकताबादी राज्य की सत्ता के किसी भी रूप 
में विश्वास नहीं रखते। वे व्यवित की असीमित ख़तंत्रता और 
ऐच्छिक सहयोग की बात करते हैं। इनमें से कुछ सामाजिक 
संगठन का पूर्ण विकेंद्रीकरण चाहते हैं। बहुलवादी विभिन्‍न 
स्तरों पर मानव के समूहीकरण और सरकारी काम पर उनके 
प्रभाव का विश्लेषण करते हैं । उनका प्रयास राजनीतिक व्यवस्था 
को व्यक्ति और समूह की आवश्यकता और उनकी मांगों के 
प्रति संवेदनशील बनाने का है। मार्क्सवादी विचारक राज्य को 
एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर, प्रभुत्व बनाये रखने का साधन 
मानते हैं। अपने मूलभूत विश्लेषण में ये मानव समाज की 
आदर्श स्थिति में राज्य के लुप्त होने की स्थिति.में विश्वास 
रखते हैं। 


राज्य के स्वरूप के मार्सबादी विश्लेषण 'से राज्य का 
सिद्धांत समृद्ध हुआ है। इस विचारधारा का मूल आधार यह 
है कि सामाजिक संस्थाएं उत्पादन के प्रचलित्त॑ प्रक्रिया की छविं 
मात्र हैं जिसे वे "उत्पादन की पद्धति" (०५७ ०! 
//000070०॥) कहते हैं, इसके अनुरूप ही मार्क्सवादी राज्य 
की व्याख्या “वर्ग विरोध” (20889 ४५(8007स्‍9॥7) के रूप 
में करते हैं। उत्पादन का एक ढांचा विशेष लोगों को वर्गों में 
बांटता हैं। ये वर्ग एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इसी आर्थिक 
वर्ग के साथ-साथ राज्य का भी प्रादुर्भाव होता है। एंगेल्स ने 
अपनी पुस्तक “परिवार, निजी संम्पत्ति और राज्य सत्ता की 
उत्पत्ति” में इसे स्पष्ट किया है: “राज्य समाज के एक खास 
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विकास-स्तर की उत्पत्ति है। इसमें इस बात की स्वीकृति निहित 
है कि समाज अपने में ही घोर अन्तर्विरेध में उलझ गया है, 
बह एसे विरेधों में बंट गया है जिसका समाधान संभव नहीं 
है तथा जिसे दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है।” एक 
वा का दूसरें वर्गों पर प्रभुत्व बनाये रखने के लिए “अधिकृत 
सत्ता की स्थापना" आवश्यक है। लेनिन ने इस बिचार को 
और आगे बढ़ाया, “राजनीतिक सत्ता, सही अर्थों में, एक वर्ग 
के हाथ में संगठित सत्ता है जिससे दूसरे वर्ग का दमन किया 
जाता है।' इस तरह उत्पादन की पद्धति और उससे,उत्पन्‍न 
वर्ग विग्ेध राज्य की प्रकृति को सुनिश्चित करते हैं | इतिहास 
के पृथक दौर में राज्य के विभिन्‍न स्वरूप होते है, लेकिन वे 
सभी “वर्ग ऱज्य'' ही हैं। हर राज्य उसी ढांचे के ओदर काम 
करता है जिसे उत्पादन पद्धति निश्चित करती है। 

जैसा राल्फ मिलीबैंड ने कहा है ''संरचनात्मक आयाम 
(#॥।७०५४॥४| 0॥767907) के कारण राज्य का श्लिषण 
अधिक अर्थपूर्ण हो गया है। कोई भी राज्य “उत्पादन 
पद्धति" और उसके बाद के वर्ग विशेध के “ढांचा सम्बन्धी 
प्रतिबन्ध' (9॥/[40(0/8। 0079॥9/7(9) से बाहर नहीं होता । 
'साथ ही किसी राज्य का स्वरूप उसके ऐतिहासिक विकास पर 
भी निर्भर होता है। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्वारा एक राज्य 
प्रबल वर्गों की संरचना प्राप्त करता है। पूंजीवादी राज्य विभिन्‍न 
प्रकार के हो सकते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्वारा ही हम 
इस विभिन्‍नता को पहचान पायेंगे । इस तरह राज्य का मावर्सवादी 
सिद्धांत एक रज्य के “वर्ग प्रभुत्व' के सामान्य ढांचा और, 
साथ ही, उसको विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में भी स्थापित करता 
है। तीसरी दुनिया के देशों पर उपनिवेशवाद का व्यापक प्रभाव 
रहा है ओर इम देशों के विश्लेषण के लिये मार्क्सवादी दृष्टिकोण 
विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
राज्य और समाज 


मनुष्य अपनी सुरक्षा और अधिक अच्छा जीवन व्यतीत करने 
के लिये मिलकर रहते हैं। उनके संबंध अनेक प्रकार के होते 
हैं ओर हर एक सम्बन्ध का अपना लक्ष्य होता है। ये सम्बन्ध 
कई स्तरों पर होते हैं, जो लक्ष्य के हिसाब से ही संस्थाओं के 
रूप में विकसित होते हैं। इन्हीं लक्ष्यों, सम्बन्धों, ओर संस्थाओं 
की सर्माष्ट को समाज कहते हैं। "समाज" शब्द का प्रयोग 
इसके पूर्ण अर्थ में होता है और आंशिक अर्थ में भी। हम 
"भारतीय समाज'' जैसे पद का प्रयोग करते हैं और “अन्य 


निवारक समाज" जैसा पंद भी प्रयोग में आता है। हमारा 
अभिप्राय समाज के व्यापक अर्थ से है। समाज के विकास 
के साथ ही विभिन्‍न लक्ष्यों .की प्राप्ति के लिये संस्थाएं बनती 
हैं। समाज में विभिन्‍न प्रकार की संस्थाएं होती हैं: आर्थिक, 
धार्मिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक। प्राय: जनसपूह और 
समाज में भेद किया जाता है। मनुष्य के इकट्ठा होने मात्र से 
समाज नहीं बन जाता | समाज की संज्ञा तभी दी जाती है जब 
सामूहिक इच्छा ओर सामूहिक लक्ष्य सामने हों। सामूहिक 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिये ही राज्य की स्थापना होती है, और 
इसके लिये कर्तव्य ओर सत्ता निश्चित होते हैं | 

मनुष्य के अस्तित्व के लिये आवश्यक कार्य ओर क्षेत्र के 
विस्तार, दोनों दृष्टियों से समाज का अर्थ अधिक विस्तृत है। 
मानव वैज्ञानिकों ने ऐसे समाज के उदाहरण सामने रखे हैं जहाँ 
संगठित राज्य नहीं हैं, जैसे दक्षिण सूडान में नूएर, गोल्ड कोस्ट 
के उत्तो क्षेत्र में तेलेन्सी, ऑग्लमिश्र क्षेत्र में आनुक, कीकृयू, 
बीदोइन और पाकिस्तान ओर अफगानिस्तान की सीमा पर स्वात 
पठान । इनमें संगठित प्राधिकार व्यवस्था तो है लेकिन विधिवत 
संगठित राज्य नहीं है। इसके विपरीत, समाज के बिना राज्य 
की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी अर्थ में कुंछ विद्वान 
कहते हैं कि “समाज राज्य का पूर्ववर्ती है।'' राज्य के दो 
लक्षण, सम्प्रभुता और निश्चित भूभाग, समाज के अनिवार्य 
लक्षण नहीं हैं। हम पहले देख चुके' हैं कि राज्य के अधिकार 
में कानूनी सत्ता है और वह आज्ञापालन कखबानें के लिये 
बलप्रयोग कर सकता है। समाज और सामाजिक संस्थाओं के 
पास ऐसी सत्ता नहीं होती | लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि 
लोग उनका आज्ञापालन ही नहीं करते। इसके लिये जो तत्व 
महत्त्वपूर्ण हैं, वे हैं," प्रथा, परम्परा, लोकाचार, और सबसे 
बढ़कर, व्यक्ति की सुविधा और ख्ार्थ। इस सिलसिले में 
बलप्रयोग भी होता है, लेकिन इस प्रकार के बलप्रयोग का 
क्षेत्र और विस्तार सीमित होता है । किसी भी हालत में सामाजिक 
संस्था की प्रक्रिया गाज्य की सम्रभुता को सीमा का अतिक्रमण 
नहीं कर सकती | समाज, सही अर्थों में, किसी खास भूभाग 
तक सीमित नहीं रहता | सामूहिक बन्धन और लक्ष्य की चर्चा 
हमने पहले की है, वे ग़ज्य के विस्तार से कम या अधिक 
विस्तृत हो सकते हैं। ये दोनों हर समय एक दूसरे के अनुरूप 
नहीं होते ह 

राज्य और समाज में भेद उनके विस्तार की दृष्टि से भी 
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करना आवश्यक है। हम पहले देख चुके हैं कि समाज के 

अंतर्गत अनेक प्रथाएं, संबंध और संस्थाएं हैं, लेकिन 

राज्य मात्र राजनीतिक पक्ष से जुड़ा है। साथ हो, राज्य के 
अधिकार में अधिक सत्ता है जिसका उपयोग अलग-अलग 

पदों पर आसीन लोग करते हैं। अगर राज्य अपने कार्य ओर 

नियंत्रण को समाज के सभी कार्यों तक बढ़ाता है तो हो सकता 

है कि इससे समाज का विकास अवरुद्ध हो जाए। जो राज्य 

संपूर्ण सामाजिक संस्था को नियंत्रित करता है उसे सर्वसत्तात्मक 

राज्य कहते हैं। विद्वानों ने राज्य सत्ता के क्षेत्र को सीमित करने 
के तरीकों की चर्चा की है और कुछ खास संस्थाओं को अनन्य 
रूप से सामाजिक माना है। ' 

राज्य ओर समाज के पारस्परिक संबंध समय-समय पर 

' बदलते रहे हैं ओर इस विषय पर कई विचार हैं। एक मत 
का विश्वास था, या यों कहिये कि आशा थी कि अगर व्यक्ति 
को अपने हित की खोज में पूर्ण ख॒तंत्र छोड़ दिया जाए, तो 
समुदाय स्वत: ही सामूहिक हित की दिशा में आगे बढ़ेगा। 
इसीलिये ग़ज्य का अधिकार क्षेत्र आर्थिक प्रक्रिया में सीमित 
होना चाहिये। राज्य को सिर्फ यह देखना चाहिये कि आर्थिक 
प्रक्रिया एकाधिकरण से बचा रहे और विनिमय की प्रक्रिया 
दोषपूर्ण न हो और इसके लिये दोनों में संतुलन रखें । उद्योगीकरण 
और पूंजीवाद के विकास के शुरू में यह विचारधारा प्रचलित 
थी। अहस्तक्षेप (855७2 7७॥9) के सिद्धांत ने आर्थिक 
सामाजिक प्रक्रियाओं को अधिक स्वतंत्रता और राज्य के लिये 
सीमित कार्यक्षेत्र की वकालत की। उन्‍नीसवीं और यीसवीं 
शताब्दी के शुरू में यह विचारधारा प्रमुख थी, जिसकी मान्यता 
यह थी कि “जो राज्य सबसे कम शासन करता है, वह सबसे 
अच्छा है ।' 


परवतीं सिद्धांतों और विचारधाराओं मे "स्वतत्र बाजार" की | 


इस क्षमता पर संदेह व्यक्त किया कि इसके द्वारा "प्रबके 
हित” की स्थिति आ सकती है। इसके बदले अव्यवस्ता की 
स्थिति उत्पन हो सकती है' और समाज के कुछ बर्गों के साथ 
अन्याय भी हो सकता है। इस विचार के अनुसार, सर्वहित 
को प्राप्ति स्वयंमेव नहीं हो जाती । सौदेबाजी (98/08॥ ४79) 
और सहमति की प्रक्रिया से इसे संपादित करना पड़ता है। 
इसके बाद, केंद्रीय प्राधिकार का यह काम है कि उसे सुनिश्चित 
ओर' सुरक्षित रखे। समाज का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित 
करने के लिये इस विचार ने “बाजार का अदृश्य हाथ" के 


स्थान पर “राज्य नियंत्रण”, और "'स्वनियंत्रण'' के बदले ''केन्द्रीय 
योजना” को श्रेयकर बताया। इस विचार के अनुसार, बाज़ार 
का नियंत्र०ण और आय का पुन: वितरण राज्य के उचित कार्य 
हैं| कल्याणकारी राज्य (॥/७॥०४४७ 908/0) ने राज्य के कार्य क्षेत्र 
की व्यापकता को स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत 
आर्थिक-सामाजिक समस्याओं को भी रखा गया। राज्य और 
समाज के इस संबंध के बारे में समाजवादी और मार्क्सवादी 
विश्लेषण कुछ भिन्‍न हैं। यह विचारधारा राज्य और समाज के 


' अंतर के विचार से तब तक सहमत है, जब तक राज्य एक 


वर्ग का दूसरे वर्गों पर प्रभु कायम रखने का एक माध्यम 
रहता है। एक “वर्ग राज्य” (0855 8(860७) का विस्तार 
सीमित होता है, और ऐसा उचित भी है। जब समाज.से बर्गभेद 
लुप्त हो जाता है, तब आवश्यक नहीं कि राज्य का कार्यक्षेत्र 
सीमित रहे। राज्य को अवश्य ही सम्ताज के एक मात्र वर्ग 
जैसे सर्वहारा वर्ग, के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। 
इस तरह जो राज्य मार्क्सवादी-साम्यवादी विचारधारा स्वीकार 
करते हैं, उनका कार्यक्षेत्र व्यापक है और उनक़े पास अधिक 
सत्ता है। 

आधुनिक युग में राज्य के पास सत्ता काफी अधिक है। 
यह निष्कर्ष विभिन्‍न भौगोलिक क्षेत्र और विभिन्‍न विचारघार 
में विश्वास रखने वाले राज्यों पर लागू होता है। राज्यों की 
सत्ता में वद्धि के विभिल कारण हैं। तीसरी दुनिया के राज्यों 
के लिये जो कारण हैं, वे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे राज्यों से 
भिन हैं। समाजवादी राज्यों में और ही कारण हैं। विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति और सामाजिक-आर्थिक कारणों 
से समाज का ढांचा अधिक जटिल हो गया है। यह राज्य 
सत्ता की वृद्धि का प्रमुख कारण है। इसलिये राज्य ओर समाज 
का भेद आज के युग में अधिक महत्व रखता हे । 

राज्य सामाजिक प्रक्रियाओं के पीछे भी चलता है 
(0॥0%७) ओर उनका दिशानिर्देशक (9806/) भी है। 
समाज द्वारा अनुभव की हुई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया, 
बहुत हद तक राज्य की प्रकृति और उसके कार्य को निर्धारित 
करती है। 947 ई० से पहले करीब दो शताब्दी तक भारत 
का उपनिवेश होना, खतंत्रता से पहले के दो दशक के दौरान 
संविधान संबंधी अनुभव, ओर सबसे महत्त्वपूर्ण स्वतंत्रता 
संग्राम का खरूप, इन सबका भारतीय राज्य के स्वरूप पर 
निश्चित प्रभाव पड़ा है। इसी तरह, जो देश बीसवीं शताब्दी 
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के मध्य तक उपनिवेशवाद से लाभान्वित हो रहे थे, उपनिवेशों 
के हाथ से निकल जाने के प्रभाव से वे बच नहीं सके | फिर 
कुछ सांस्कृतिक कारण होते हैं जिनसे अपने कार्य के दोरान 
राज्य बच नहीं सकता। और सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है 
आर्थिक प्रक्रिया और उससे उत्पन्न समस्याओं का | राज्य को 
इन विभिन्न प्रक्रियाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता 
है। इनमें से कुछ तो राज्य के कार्य के लिये गंभीर प्रतिबंध 
सिद्ध होते हैं। फिर भी समस्याओं के हल निकालने, अपने में 
लेने, या दबा देने के सिलसिले में राज्य का यह भी उत्तरदायित्व 
हो जाता है कि वह समाज को सही दिशा दे। राज्य द्वार कानून 
बनाने की प्रक्रिया इस कठिन कार्य का एक सही उदाहरण है । 
कानून के लिये समाज की प्रथाओं, परम्पराओं ओर 
प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही 
अनपेक्षित संस्थाओं को समाज से हटाना भी आवश्यक हो 
जाता है। राज्य ओर समाज का अन्योन्य संबंध है, वे एक 
दूसरे का निर्धारण करते हैं और साथ ही एक दूसरे से निर्धारित 
भी होते हैं। 


राज्य ओर राष्ट्र 


एक समाज के व्यक्ति, समूह और संस्थाओं के लक्षणों में एकरूपता 
होती है। इसी एकरूपता के आधार पर वह समाज अपने 
को अन्य समाजों से अलग मानता है | एकरूपता के साथ-साथ 
विभिन्‍्नताएँ भी होती हैं। हमने पहले देखा है कि राजनीति का 
संबंध इन दोनों से है: एकरूपता और विभिन्‍नता, संघर्ष और 
समन्वय | समाज में समन्वय के स्तर की उच्चतम सीमा तक 
बढ़ाना ग़ण्य का मुख्य लक्ष्य होता है। राष्ट्र का भाव ओर 
राष्ट्रीयता की प्रक्रिया एकात्मकता की भावना पर जोर देती है, 
जिसमें कई आधारों पर एकरूपता पर ज़ोर दिया जाता है: 
भाषा, धर्म, जातीयता प्रथा, मिथक, मान्यता और संस्कृति । 
. इनके द्वारा अलग-अलग या सम्मिलित रूप से, लोगों में एकता 
की भावना आती है। 

राष्ट्र के प्रादर्भाव में किन तत्वीं से सहायता मिलती है, इस 
प्रसंग में अनेक तत्वों की चर्चा की जाती है। कुछ लेखंक 
भौगोलिक और जलवायु संबंधी तथ्यों को महत्त्वपूर्ण मानते 
हैं। अलग-थला क्षेत्र में रहने वालों में अधिक एकात्मकता 
की भावना नहीं हो सकती है। अवरुद्ध क्षेत्र और खुले सपुद्रतट 
वाले देशों के अपने विशेष लक्षण होते हैं। भाषा संचार का 


मूल साधन है और इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान फिक्टे के समय 
से, लोएों को आपस में घनिष्ट रूप से जोड़ने के लिए भाषा 
को महत्त्वपूर्ण घटक माना गया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय 
से ही भारत' में भाषा के आधार पर अंशभूत इकाइयों के 
संगठन को उपयुक्त आधार माना गया और 956 ई० के*राज्य 
पुनर्गठन के बाद वह एक मान्य नीति हो गईं। किसी मत या 
विचारधारा में सम्मिलित होने से भी राष्ट्र के प्रादुर्भाव में सहायता 
मिलती है। हम अक्सर “अरब राष्ट्र" जेसे शब्द का प्रयोग 


सुनते हैं। सामूहिक आदर्श और “सामूहिक भवितव्यता में 
सम्मिलित” होने को प्रक्रिया से भी साथ रहने की भावना को 
बल मिलता है। ब्रिटिश शासन से खतंत्र होने की भावना लोगों 
के विभिन्‍न बर्गों को भारतीय सतंत्रता सेग्राम की मुख्यधारा परें 
ले आई। विभिन्‍न संस्कृति, भाषा और धर्म के लोगों ने 497 
ई० में एक सुनिश्चित भविष्य की आशा में सोवियत संघ की 
स्थापना की । व्यक्ति की तरह राष्ट्र भी इतिहास की उपज होते 
हैं। उनके अस्तित्व का हर क्षण उनके अतीत के अनुभवों का 
योगफल होता है। इस अनुभव के दो पक्ष हैं: वस्तुपरक ओर 
आत्मपरक | इतिहास की विभिन्‍न घटनाओं का अनुभव लोगों 
में विभिन्‍न प्रकार से होता है | यह अनुभव मुख्यत : आत्मपरक्क 
होता है। इसी अनुभव के आधार पर घटनाओं को समझा 
जाता है ओर उनकी व्याख्या होती है। इस प्रक्रिया में कुछ 
घटनाओं का चयन होता है और कुछ भुला दी जाती हैं। कुछ 
घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर देखा जाता है ओर कुछ को बहुत 
कम महलत्त दिया जाता है। आत्मपरक अनुभव का व्यवहार 
पर अधिक सुनिश्चित असर होता है | ''इतिहास के पुनर्निर्माण” 
की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। ''अतीत” को पुनर्जीवित किया 
जाता है, जिससे सामान्य पारस्परिक लगाव को बल मिलता 
है। बहुत से नये राष्ट्र गलत “मिथिक'' और विचारों को अन्य 
रूप में प्रस्तुत करने के लिए इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक 
समझते हैं। भारत के बारे में ब्रिटिश इतिहासकारों के बुहत से 
बिंचार और व्याख्याएं भारतीयों को स्वीकार नहीं है। एक राष्ट्र 
के निर्माण में “सामान्य अतीत” (७०४70/ 39) और 
“सामान्य भवितव््यता' (0007707] 48७॥॥9) का महत्तपूर्ण 
योगदान है। 

राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता मुख्यतः “एक होने” (06॥078॥५ 
069/07) की भावना से संबंध रखते हैं। राज्य एकात्मकता 
की इस भावना के समरूप होता भी- है, और कभी-कभी नहीं 
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भी होता है। लेकिन राष्ट्र-राज्य के आदर्श की बहुत दिनों से, 
क॒द्र होती रही है। एकीकरण के तत्वों को एकात्मक करे में 
राज्य का महत्त्वपूर्ण योमदान होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में 
राज्य के अलावा, भी कई तत्व होते हैं। बहुत समय तक “एक 
राष्ट्टएक राज्य” के विचार पर बल दिया जा रहा था। लेकिन 
ऐसे, बहुत से राज्य हैं जो बहुराष्ट्रीय और बहुसांस्कृतिक हैं । 
स्विटजरलैण्ड, सोवियत संघ, और भारत ऐसे देश हैं जहाँ 
विभिन परिणामों में बहुस्तरीय विभिन्‍नताएँ विद्यमान हैं, जिसके 
कई पहलू हैं: संस्कृति, घर्म, भाषा और क्षेत्रीय इतिहास । 
विभिन संस्कृतियों के सहअस्तित्व से एक प्रकार की सामाजिक 
संस्कृति (00॥009/9 0५४४8) उत्पन हुई है, जो इन 
देशों में अनुपम हैं। | 

राष्ट्र राज्य के कार्य के लिये एक मानक व्यवस्था ओर 
सांस्कृतिक ढाँचा प्रस्तुत करता है। एक निश्चित भुभाग में रहने 
वालों का सांस्कृतिक, धार्मिक ओर भाषागत परिचय हो सकता 
है जो एक क्षेत्र तक सीमित हो । उनमें ऐसी भावना हो सकती 
है कि वे एक खास संमृह के सदस्य हैं जो दूसरे समूहों से 
भिन्न हैं। एक राष्ट्र के अंदर समूह की विशेष भावना को ही 
उपराष्ट्रीयता की संज्ञा दी जाती है। लेकिन किसी सीमित वर्ग, 
या क्षेत्र की उपराष्ट्रीयता एक मिश्रित वरदान है। कुछ विद्वानों 


का मत है कि एकात्म भावना नई आर्थिक गतिविधियों को , 


जन्म देती है। भारत के कुछ क्षेत्रों का पिछड़ापन क्षेत्रीय परिचय 
के अभाव के कारण बताया जाता है। उपराष्ट्रीयता की भावना 
जब तक व्यापक' राष्ट्रीयता के अंतर्गत काम करती है, तब 
तक तो राज्य के कार्य पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता । 
लेकिन किसी भी क्षेत्र या वर्ग का बहुत अधिक अनन्य परिचय 
राज्य के शांतिपूर्ण कार्य के लिये प्रायः आशंका का कारण 
होता है। इन्हीं संभावगाओं के कारण सभी राज्यों के लिये राष्ट्र 
का विचार इतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत में राष्ट्रीय 
एकीकरण .को इतना महत्व दिया जा रहा है। 


है । ड़ 
४ ॥ पा ढ़ 







स्वतंत्रता से पहले भारतीय उपमहाद्वीप विभिन्न प्रशासनिक 
इकाइयों में बंटा हुआ था, जिसका एकोकरण प्रभावशाली 
राष्ट्रीय भावना के आधार पर हुआ। खतंत्रता संग्राम ने भारतीय 


राष्ट्र की नींव रखी जिसमें उपनिवेशवाद विरोधी चेतना और 
राष्ट्रीया की भावना का भी योगदान था। इस दौरान, 
सांप्रदायिकता का एक, नकारात्मक तत्व सामने आया। ब्रिटिश 
उपनिवेश नीति से सांप्रदायिकता की भावना को सतत प्रोत्साहन 
मिला। स्वतंत्र भारत को सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषा संबंधी, 
और आर्थिक भिनताओं की कठिन समस्याओं का सामना 
करना पड़ा | समाज का विभिन्‍न जातियों में विभाजन एक और 
समस्या है। कुछ जनजातीय समूह अपनी अलगं पहचान, बनाना 
चाहते हैं। प्रायः ये समस्याएं एक दूसरे में मिलकर कुछ इलाकों 
में, प्रभावशाली क्षेत्रीय भावना का रूप ले चुकी हैं। कुछ 
इलाकों में “बाहर और “अन्दर' के लोगों में प्रभेद करने 
के लिये धरती पुत्र (50॥5 | 30॥) का नाग लगाया.जाता 
है। इन बहुपक्षीय समस्याओं के सामने, राष्ट्रीय एकता एक 
कठिन समस्या बनी हुई है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रीय 
कार्यसूची का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। 
राज्य ओर नागरिक हा 
राज्य के संगठन में जनसंख्या एक तत्व माना जाता है। राज्य 
और लोगों के संदर्भ में ही ग़ज्य सत्ता की सार्थकता होती है। 
भूभाग में रहने वाले सभी लोगों के सम्बन्धों पर राज्य सत्ता 
का प्रभाव होता है, क्योंकि यह सत्ता स्वोपरि होती है। सपाज 
में सत्ता-मूलक संबंध के और भी स्तर होते हैं, लेकिन ये सभी 
राज्य सत्ता के अंतर्गत होते हैं। राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के 
साथ ही, लोगों और राज्य के बीच सम्पर्क में भी वृद्धि हुई 
है। लोग राज्य पर सिर्फ कानून और व्यवस्था, और सुरक्षा के 
लिए ही निर्भर नहीं हैं |डाक-तार, बिजली, सिंचाई सुविधा, 
यातायात आदि बहुत सी सामान्य सामाजिक सुविधाएं राज्य के 
द्वारा दी जाती हैं। अत : राज्य और लोगों के संबंध महत्त्वपूर्ण हैं । 
एक राज्य के भूभाग में निवास करने चाले सभी लोग उसके 


: नागरिक नहीं होते | नागरिकता की कानूनी परिभाषा राज्य द्वारा 


की जाती है। प्राकृतिक नागरिकता की व्यवस्था में जिनके 


“भाता-पिता राज्य के नागरिक होते है, उन्हें नागरिकता स्वत: 


प्राप्त होती है। कुछ देशों में, उन्हें मागरिक माना जाता है 
जिसका जन्म उसी देश में होता है। इसके लिए यह आवश्यक 
नहीं कि माता-पिता भी उस देश के ही नागरिक हों | कोई भी 
राज्य की नागरिकता के लिए प्रार्थना कर सकता है, जिसका 
निर्णय खह राज्य लेता है। हर एक राज्य में जनसंख्या का एक 
हिस्सा उन लोगों का होता है जो नागरिक नहीं हैं और कभी-कभी 


राज्य समाज और नागरिक के 


से लोगों की सख्या बड़ी होती है। दूसरे देशों के राजनयिक 
उतिनिधियों के अलावा हर देश में विभिन्‍न प्रकार के प्रवासो होते 
हैं। कभी-कभी ये प्रवासी बहुत दिनों तक रह जते हैं। भूभाग में रहने 
वाले सभी, नागरिक और प्रवासी दोनों प्रकार के लोगों को राज्य से 
कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, जेसे सुरक्षा | लेकिन नागरिक राज्य से 
और कई प्रकार के अधिकारों की मांग कर सकते है। जब वे 
अनुभव करे हैं कि राज्य द्वारा दिये गये अधिकारों से वे वेचित 
हैं, तो वे 'न्याय'' के लिए न्यायालय के पास भी जा सकते 
हैं। सभी अधिकार समान नहीं होते और उनकी वेच्चता में भी 
असमानता होती है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं कि अगर 
भागरिकों को उनसे वेचित किया जाता है, तो न्यायालय हस्तक्षेप 
कर सकता है। कुछ ओर अधिकार आदर्श के रूप में होते हैं 
जिन्हें राज्य कानून बनाने ओर निर्णय लेने के समय तो ध्यान 
में रखता है, लेकिन उनकी मांग न्यायालय में नहीं की जा 
सकती | ये अधिकार क्रमश : न्याय योग्य और न्याय अयोग्य 
कहलाते हैं। भारतीय संविधान मूलाधिकार ओर राज्य के 
निर्देशक सिद्धांत के रूप में दोनों प्रकार के अधिकार प्रदान 
करता है। कौन से अधिकारों को कहाँ तक वैधता दी जाए, 
यह कई बातों पर निर्भर करता है -- विचारधारा पर, विश्वास, 
राज्य की क्षमता खाप्त कर आर्थिक ओर घह ऐतिहाप्तिक स्थिति 
जिसमें अधिकारों का घोषणा-पत्र निर्धारित हुआ | अधिकारों का 
जो भी स्वरूप हो, उन सभी में नागरिकों के कुछ कर्तव्य अन्तर्निहित 
होते हैं। कुछ कर्तव्य तो अधिकारों का ही दूसरा पक्ष होते हैं। 
उदाहरण के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार में यह कर्तव्य 
निहित है कि हम दूसरों को इस अधिकार से वंचित न के | 
दूसरों को अधिकार से वंचित न करना ही कर्तव्य होता 
है। दूसरे प्रकार के कर्तव्य वे हैं जो राज्य के प्रति होते हें। 
राज्य के अपने निर्धारित कार्य करने के लिए यह आवश्यक है 
कि नागरिक अपने कत॑व्यों का पालन करँँ। कर अदा करना 
नागरिकों का ऐसा ही एक कर्तव्य है। राज्य ओर नागरिक के 
बीच संबंधों की परिधि अधिकार ओर कर्तव्यों द्वार निर्धारित 
की जाती है। 

नागरिकता का एक और पक्ष है, भागीदारी । नागरिकों से गज्य 
के कार्य में भागीदार होने की अपेक्षा की जाती है। नागरिक 
और प्रजा का विभेद इसी संदर्भ में किया जाता है। लोकतंत्र 
से पूर्व के राज्य के स्वरूप में, जैसे राजतंत्र, भूभाग में निवास 
करने वाले सभी लोगों को प्रजा के नाम से जाना जाता था। 


राज्य के निर्णयों से वे प्रभावित तो होते थे, लेकिन निर्णय लेने 
की प्रक्रिया में उनका कोई हाथ नहीं होता था। चुनाव में 
भागीदारी का अधिकार लोकतंत्र में नागरिकों का एक अनन्य 
ओर महत्त्वपूर्ण अधिकार है। लेकिन सभी नागरिकों की भागीदारी 
की मात्रा समान नहीं होती ओर वे राज्य के सभी कार्यों में 
हिस्सा नहीं ले पाते। लोकतंत्र के मूल्यांकन भें भागीदारी की 
विशेषता को महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। 

राज्य की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति और वर्ग को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसके निर्णय 
और कानून अधिकतम लोगों का हित और अभिरूचि ध्यान में 
रखते हैं। लेकिन इसमें संपूर्ण जनसंख्या को सम्मिलित करना 
संभव नहीं हो सकता। राज्य के कानून लोगों के बिभिन्‍न वर्गों 
के लिए होते हैं, जिनमें विधि का उल्लंघन करने वाले एवं 
ऐसे लोग भी होते हैं जिनका राज्य से मौलिक मतभेद है। 
उसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और वैयक्तिक असमानता 
के कारण कुछ विकृतियां आ जाती हैं, जो राजनीतिक प्रक्रिया 
की प्रभावित करती हैं। ऐसे कार्य कुछ ध्यक्ति और वर्ग विशेष 
के लिए ही लाभदायक हैं, जो दूसरों की कीमत पर ही होते 
हैं। इन समस्याओं के बावजूद, हम देखते हैं कि अधिकतर 
नागरिक बहुधा ए़ज्य का आज्ञापालन करते हैं। राजनीति 
वैज्ञानिकों का ध्यान इस प्रश्व पर अक्सर गया है कि आखिर 
नागरिक राज्य का आज्ञापालन क्यों करते हैं? इस प्रश्न का 
स्वाभाविक परिणाम यह है कि राज्य को ऐसे कौन से कार्य 
करने चाहिए जिससे नागरिक उसका सहज रूप में आज्ञापालन 
करें | 


“आज्ञापालन” के प्रश्न का ग़जनीतिक विचारकों ने अपने 
अपने ढंग से अर्थ लगाया है, उक्षकी व्याख्या की है, और उसी 
के अनुसार काय का आदेश दिया है। रुसो ने अधिकारों की गारंटी 
के महत्व पर बल दिया है। लेकिन राज्य जिन अधिकारों की 
गारंटी देता है उन पर विचारधारा और अन्य -अनेक तत्वों का 
प्रभाव होता है। जे डब्स्‍्यू वर्गसा की घारणा है कि आज्ञापालन 
उन कानूनों की विशेषता पर निर्भर होता है, जो मूलत : “अच्छे” 
होते हैं। "अच्छे” और “बुरे” का निर्णय आसान नहीं। प्रश्न 
यह है कि यह कानून किन लोगों के लिए “अच्छा” है? समाज 
में विभिन्‍न प्रकार के सामाजिक-आर्थिक समूह होते हैं, और 
जो एक समूह के लिए “अच्छा है वह दूसरे के लिए भी 
"अच्छा" हो यह आवश्यक नहीं है | दरअसल, कुछ स्थितियाँ 
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ऐसी हो सकती हैं जब एक के लिए ''अच्छा'', दुसरे के लिए 
"बुए' होता है। समाज में परस्पर विरोधी आर्थिक स्वार्थ होते 
हैं। लास्की के अनुसार नागरिकों की “न्याय की अनुभूति'' 
उन्हें प्रेरणा देती हैं। लेकिन न्याय का प्रश्न ही ऐसा है जिसका 
समाधान आसान नहीं। हाब्स कहते हैं कि नागरिक आज्ञापालन 
अवज्ञा के परिणाम के डर से करता है। यह कथन उनके 
विचारधारा के समग्र ढाँचे के अनुरूप ही है। यह एक प्रधान 
कारण है। लेकिन यह उन अल्पसंख्यक लोगों पर ज्यादा लागू 
होता है जो सांधारणतया आज्ञापालन नहीं करते। अगर बहुत 
से लोगों के आज्ञापालन के लिए अक्सर बल प्रयोग किया 
जाए, तो राज्य के लिए अपने को कायम रखना कठिन हो 
जायेगा। राज्य उन बहुसंख्यक लोगों पर निर्भर करता है जो 
अभ्यासवश आज्ञापालन करते हैं। जब एक संगठन को किसी 
अतिरिक्‍त प्रयास की आवश्यकता नहीं होती और अपने मानदण्ड 
ओर कार्यविधि का पालन अभ्यास के आधार पर करवा लेता 
है, तभी उसे संस्था की संज्ञा दी जाती है। लेकिन, ऐसे अभ्यास 
का प्लोत क्या है? किसी जनसंख्या में अधिकतर लोग ऐसे 
होते हैं जो अनुमोदन करते हैं, शंका नहीं। फिर, वैधीकरण 
की प्रक्रिया की भी बात की जाती है, जिसमें लोगों में यह 
सच्चा विश्वास होता है, या विश्वास करवा दिया जाता है, कि 
राज्य के अधिकार में जो सत्ता है वह उसी के पास होनी चाहिए, 





राबर्ट डाल (95 ईसवी) 
एक अपरीकी शजनीतिक वैज्ञानिक जिसका नाम आधुनिक 
बहुलवाद के विचार से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध पुस्तकें 
"कांग्रेस एड फॉरन पोलिसी"' (00॥87955 870 
70807 ?0॥09)", मार्डान पोलिटिकल एनालेसिस 
(४/000॥] 70॥॥ए8॥ #४१०७॥५७9). 


कि राज्य विधिपूर्ण है। यह प्रक्रिया राज्य के निर्माण के लिए 
महत्त्वपूर्ण है और अनेक ग़जनीतिक सिद्धांतों का ध्यान इस 
ओर गया है। क्‍ 

रावर्ट ए.डाल के शब्दों में वैधता उस स्थिति को कहते हैं 
जब "वे लोग, जो आदेशों के लक्ष्य होते हैं, यह विश्वास 
करते हैं कि सरकार की संरचना, कार्य विधि, कार्य निर्णय, 
नीति, अधिकारी, ओर नेता, सभी न्यायसंगत उपयुक्तता. या 
नैतिक अच्छाई, जैसे गुणों से युक्त हैं। संक्षेप में उन्हें बाध्यकारी 
नियम बनाने का अधिकार है।'' हर एक राज्य वेधता का ऊँचा स्तर 


' प्राप्त करने का विशेष प्रयास करता है। जो प्रक्रिया राज्य को 


वैधता प्रदान करती है उसकी व्याख्या मैक्स वेबर, और आधुनिक 
लेखक, डेविड ईस्टन, ने की है। राज्य के कानून बैधता की 
भावना के कारण ही मान्य होते हैं। इस प्रक्रिया में विचारधारा 
का महत्त्वपूर्ण योगदान है। हम यहाँ “बैध'” और "कानूनी", 





मैक्स लेबर (864-920 ईसवी) 
जर्मन समाजशास्रीय। उसने समाज के अध्ययन में 
'"पूल्य-निरपेक्ष' दृष्टिकोण पर बल दिया। “नौकरशाही”' 
और “करिश्मों पर आधारित सत्ता पर उसके बिचार 
ग़जनीति शांख््र में विशेष रूप से पाये जाते हैं। प्रमुख 
पुस्तकें : "दी प्रोटेस्टेनन एथिक एड दी स्मिट ऑफ 
कैपिटेलिज्य/ (09 थरि0]७8७॥ ७॥॥०७ ६४० (6 
9[27| ए (0290॥8॥97॥), “जनरल इकॉनामिक हिस्द्री'' 
(38789 €207070 ।8(0/ ै, | 
इन दोनों में भेद करना चाहेंगे। बैधता के स्तर में स्थिति के 
अनुसार विभिनता आती है जिस पर इस बात का प्रभाव पड़ता 
है कि राज्य अपना कार्य किस प्रकार करता है। लेकिन, जब 
हम “कानूनी” शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमे निर्णयात्मकता 
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होती है। कामून का पालन तो होना ही चाहिए और जो उसका 
अज्ञापालन नहीं करते उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाई की 
जानी चाहिए । 

इस प्रकार नागरिकों की सहमति ही राज्य ज्तत्ता की निर्णायक 
गारंटी है। राज्य व्यवित ओर समाज के सभी क्रियाकलापों को 
अंतर्विष्ट नहीं कर सकता, और यह होगा भी नहीं चाहिए । 
राज्य सत्ता की सीमा क्या है? व्यक्ति और समाज के कोन से 
क्रियाकलाप राज्य में अंतर्विष्ट होने चाहिए? इस प्रसंग में 


व्यक्तिवाद ओर समष्टिवाद इन दो सिद्धांतों के विचार परस्पर 
विपरीत हैं। पहला दृष्टिकोण व्यक्ति को प्राथमिकता देता है 
और राज्य के कार्य को सीमित रखना चाहता है । दूसरे सिद्धांत 
के मत में सामूहिक हिंत का अर्थ पूरे समाज से है ओर इंस 
पायूहिक हित के निष्पादन के लिए राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक 
होना चाहिए । इन दोनों दृष्टिफोणों फे और भी अल्पांतर विभिन 
विचार हैं। कल्याणकारी राज्य इन दोनों विचारों को अभिसरण 
करता है और इस तरह विकास कार्यों पर उसका बल है । 


अभ्यात्ष, 


, ग़ज्य से आप वया समझते हैं? 


(० नि 5 


(क) नेपाल 


था 


राज्य के लिए सम्प्रभुता क्‍यों अनिवार्य है? 
, निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए : 
(क) राज्य और समाज 

(ख) राज्य ओर राष्ट्र 


गा 


(00 ' (5 


(क) राज्य सप्तांग सिद्धांत ल्‍ 
(ख) उपराध्ट्रवाद 


, ग़ज्य के किन्ही दो तत्वों का वर्णन कीजिए। 
, क्‍या निम्नलिखित को राज्य कहा जा सकता है? कारण दीजिए : 
(ख) संयुक्त राष्टू संच 


, राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए । 
. लोकतंत्रीय राज्य में नागरिक की भूमिका का वर्णन कीजिए | 
, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 


(ग) उत्तर प्रदेश 


॥। 


(ग) न्याय योग्य तथा न्याय अयोग्य अधिकार 


अध्याय 3 


राज्य ओर संघ 


मानव समाज में व्यक्ति आपस में विभिन प्रयोजनों के लिए 
संगठन का निर्माण करते हैं। परिवार की तरह कुछ समूह 
प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं। ऐसे समूह भी होते हैं जिन्हें 
कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से प्रवल्ल पूर्वक 
बनाया जाता है। कुछ समूहों का एक सुनिश्चित ढाँचा होता 
है, जिसमें लोग उन समूहों ओर उसके प्रत्तीकों के प्रति सचेत 
होते हैं। ऐसे समूहों के उदाहरण हैं: परिवार, गाँव, राष्ट्र, 
श्रमिक संध, और राजनीतिक दल। उनकी सदस्यता, सीमाएँ, 
आपसी सम्बंधों के आधार, एक दूसरे से अपेक्षाएँ जैसी बातें 
सदस्यों को न्यूनाधिक रूप में मालूम होती हैं। इसके अलावा, 
कुछ अर्ध समूह ऐसे होते है, जिनकी परिभाषा अस्ष्ट होती 
है। इनके मापदष्ड और इनसे क्या अपेक्षा है, यें सभी 
अपरिपाषित होते हैं ओर सदस्य इसे सम्मिलित रूप से समझते 
भी नहीं। सामाजिक वर्ग, प्रतिष्ठा के आधार पर बने समूह, 
अवस्था और लिंग पर आधारित समूह, ओर जन समूह ऐसे 
समूहों के उदाहरण हैं। लेकिन समूह ओर अर्ध समृह की सीमा 
रेखा अनिश्चित सी है और ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब अर्ध 
समूह एक क्रमबंध्द परिभाषा अपना लेता है और एक निश्चित 
दिशा में अग्रसर होता है। एक साम्राजिक चा जागरूक हो 
सकता है ओर वह अपने हित के लिए प्रतिबध्द हो जाता है। 
किसी खाप्त अवस्था पूलक सपूह के सद॒स्‍्त, जैसे युवा-वर्ण, 
कुछ सुधारों के लिए अग्रणी हो सकते हैं। नारीवांदी संगठन 
अक्पर महिलाओं के विशेष अधिकारों के लिए संघर्ष करते 
हैं। कभी-कभी एक जनसपूह॑ प्रेरित होकर सम्मिलित रूप से 
किमी खास दिशा में बढ़ता है। लेकिन अर्ध समूह की प्रक्रिया 


में यह बदलाव प्राय : खत : प्रवर्तित ओर ओरथाई होता है। 
संघ की परिभाषा इस तरह की जा सकती है कि यह व्यक्तियों 
का एक समूह है जिसका संगठन एक हित के साधन के लिए 
होता है । संध को एक नहीं कई हितों का ध्यान रखना पढ़ता है | 


समुदाय ओर संघ 


संघ और समुद्याय मे अक्सर अंतर किया जाता है। इसका 
चिर्सम्मत विवरण 887 में एफ़" टोनीज़ द्वारा दिया गया। 
सदस्यों के संबंधों के खरूप पर आधारित यह भेद जर्मन भाषा 
के इन शब्दों ड्राग किया गया -- गेमेन शापट और गेशेल 
शाफ्ट । पहले का मतलब समुदाय से है ओर दूसरा संघ की 
ओर इशाण करता है। इनके लक्षणों की व्याख्या में समुदाय 
को इस तरह समझाया गया है, “अन्तरंग व्यक्तिगत और 
सम्मिलित अनन्य जीवन'' | किसी संघ की स्थापना उस समय 
होती है जब व्यक्ति जामबूझकर और सचेतन रूप से इस प्रकार 
के संगठन को निर्णय लेता है। फिर, एक समुदाय अक्सर 
व्यक्ति के सम्पूर्ण क्रिया-कलाप को प्रभावित करता है। इसकी 
सदस्यता भी अनन्य होती है। व्यक्ति एक संघ से अपनी सप्री 
आवश्यकताओं की नहीं, कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूर्ति 
की अपेक्षा का है। सापूह्तिक अस्तिल् के दो खरूपों की 
परिभाषा यही है, किन्तु मुख्य भेद उन शक्तियों से संबंध रखता 
है जे इन्हें आपस में बाँध कर रखता है। समुदाय व्यक्ति के 
ज्ञान ओर भावना पर आधारित होता है। संघ सदस्यों द्वार 
परिभाषित हित के बारे में तर्क युक्त सहमति पर निर्भर रहता 
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है। लोग स्वेच्छा से संघ के सदस्य बनते हैं और वर्ण परिवार 
जैसे समुदाय की सदस्यता जन्म के आधार पर होती है। व्यक्ति 
एक परिवार और वर्ण में ही जन्म लेता है, लेकिन संघ के 
साथ ऐसा! नहीं होता। किसी राजनीतिक दल से कोई जन्म से 
नहीं बंधा होता । व्यक्ति पर संघ की सदस्यता बाध्य नहीं होती । 
ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ समुदाय और संघ एक-दूसरे 
का खरूप और कार्य ग्रहण कर लेते हैं। वर्ण जाति में समुदाय 
' के सभी लक्षण हैं। लेकिन कुछ विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए वे जाति संघ बना सकते हैं। ऐसे बहुत से संघ शिक्षा 


संस्थाओं में स्थान और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की माँग .. 
करते हैं। राजनीतिक दल जैसे संघ और संगठन अपनी लक्ष्य 


की पूर्ति के लिए समुदायों का उपयोग करते हैं। बहुत से 


राजनीति दल, परिवार, जाति, वर्ण, और धर्म को प्रधानता देते, 


हैं। समुदाय की भावना से संघ को अक्सर अधिक. मान्यता 
मिल जाती है। बदले में सेंघ से समुदाय को एक संगठन का 
लाभ होता है, जिससे सामाजिक आदान-प्रदान और सुविधाओं 
की प्राप्ति में सहायता मिलती है। 


आपके क्षेत्र में सक्रिय किन्‍्हीं दो ऐसे संघों के नाम 
बताइग्रे जो जाति पर आधारित हैं। 


व्यक्ति अनेक स्तरों पर सम्मिलित छोते हैं और आपस में 
चहयोग करते हैं। परिवार एक मूल इकाई के रूप में सर्व व्यापक 
है यह सभी समाज में और विकास के सभी स्तर में होते हैं। 
परिवार एक संस्था ही है, लेकिन यह व्यक्ति और समाज दोनों 
'के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह शिशु, बढ़े, और अक्षम सदस्यों 
को सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में संयुक्त परिवार सामाजिक 
आघाए के रूप में काम करता है। सम्मिलित रहन॑-सहन, 
आपसी सहायता और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करता है, 
जो एक खत्थ समाज के लिए महत्त्वपूर्ण है। अपने गुरुजनों के 
अवलोकन से शिशु संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर व्यापक 
उद्देश्यों के बारे में सोचता है ।'पारिवारिक वात्तावरण के प्रोशभिक 
ढाँचे में व्यक्ति को स्वभाव अपना रूप ग्रहण करता है। विभिन्न 
मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि व्यक्ति का 
पूल खभाय शिशु काल के आदि अनुभवों से सुदृढ होता है। 
पहात्मा गाँधी, लेनिन और इन्दिण गाँधी जैसे प्रभावशाली नेताओं 
की राजनीतिक शैली का विश्लेषण उनके बाल्यकाल के अनुभवों 


के आधार पर किया गया है। समाजशाख्ियों द्वारा समाजों में 
बच्चों के लालनपालन के अध्ययन को उचित महत्व दिया 
जाता है। व्यक्ति को प्राधिकार की व्यवस्था का प्रथम अनुभव 
परिवार में ही होता है। आज्ञापालन का आधार और अवज्ञ। 
के परिणाम का ज्ञान परिवार में प्राधिकार युक्त लोगों से होता 
है। समाजीकरण की इस सामान्य प्रक्रिया के अलावा, राजनीतिक , 
व्यवस्था के बारे में विशेष सूचना परिवार में मिलती है । व्यक्ति 
को राजनीतिक दृष्टि और विचार के निर्माण में परिवार में 
राजनीति के विषय में संयोग से या विस्तृत विचार-विमर्श का 
महत्त्वपूर्ण असर होता है। निर्वाचन व्यवहार के अध्ययनों से 
परिवार के महत्त्वपूर्ण योगदान का पता चलता है। 

व्यापक दृष्टि से, वर्ण, जाति, और धर्म सम्मिलित अस्तित्व 
का एक दूसरा स्तर है। ये आदिकालीत तत्व व्यक्ति के लिए 
महत्त्वपूर्ण हैं, फलस्वरूप कुछ संघ इन पर आधारित होते हैं। 
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जहाँ एक ओर इन शक्तियों को 
अंशत: नष्ट करती है, बहीं ऐसे अवसर भी प्रदान करतो है 
जहाँ राजनीतिक और अन्य लाभ के लिए इनका प्रयोग किया 
जाता है। वर्ण भारतीय समाज में एक महत्त्वपूर्ण संस्था है, 
जिसके ढाँचे में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। साथ ही, संचार 
सुविधा, शिक्षा के अधिक अवसर, और प्रजातांत्रिक राजनीति 
जैसी आधुनिकीकरण की कुछ प्रक्रियाओं से वर्ण समूह अधिक 
संघटित हुए हैं। धर्म पर भी यह प्रक्रिया लागू होती है, जो 
सामाजिक और ण्जाीतिक प्रक्रिया के लिए अक्सर महत्त्वपूर्ण 
होते हैं। आधुनिकीकरण के अनुरक स्िंद्धान्त (॥8श. 
ग॥७०%) की मान्यता यह है परिवर्तन की प्रक्रिया की एक 
साफ सुथरी, सीधी, सुनिश्चित रेखा होती है। इस सिद्धान्त ने 
यह सुझाव दिया कि आदिकालीन तत्व आधुनिकीकरण प्रक्रिया 
के फलस्वरूप धीरे-धीरे अपना प्रभाव खो देंगे। विद्वानों में यह 
सिद्धान्त अब मान्य नहीं रहा। समाज पर आधुनिकीकरण का 
प्रभाव जटिल है। 


संघ के विविध रूप और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था 


व्यक्ति अपनी विशेष आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए कई 
संघों का निर्माण करता है। संगीत प्रेमी संगीत क्लब के सदस्य 
हो जते हैं। जिन्हें खेलकूद पसन्द है वे क्रीडा क्लब बना लेते 
हैं। जो किसी विशिष्ट विचारधार को वरीयंता देते हैं उनके 
लिए कुछ राजनीतिक समूहों को सदस्यता अर्थ रखती है। 


26 समाज ण्ज्य और सरकार 


किसी विशेष व्यवसाय में लगे लोग व्यावसायिक संघ की 
स्थापना करते हैं। ऐसे समूहों की सूची का कोई ओन्त इसलिए 
नहीं हैं कि विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताएँ पृथक-पृथक 
होती हैं। लेकिन इन ऐच्छिक संस्थाओं की यह बात सामान्य 
है कि स्वेच्ख से ही लोग इसके सदस्य॑ बनते हैँ। ऐसी संस्थाओं 
के सदस्य होने के बाद वे चाहें तो अपनी सदस्यक्त वापस ले 
सकते हैं। 

राज्य को भी राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक संघ 
की दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन ग़ज्य का क्षेत्राधिकार 
अपने भूमाग में सर्वव्याप्त होता है। उस भूभाग में रहने वाले 
सभी लोग अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होते हैं। उससे बाहर 
रहना उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। व्यक्ति एक साथ अनेक 
संघों का संदस्य हो सकता है लंकिन गज्य की सदस्यता एक 
मात्र राज्य तक ही सीमित रहती है। राज्य का कार्यक्षेत्र भी 
व्यापक होता है। संघ का क्षेत्र सीमित रहता है। राज्य विभिन्‍न 
संघों के कार्यों में समन्वय स्थावित करता है। राज्य अक्सर 
एक उच्च संघ की तरह समाज में दूसरे संधों की गतिविधियों 
का निरीक्षण करता है। अर्नेस्ट बार्कर का मत है कि “जीवन 
के सामान्य और समाविष्ट आयोजन के अधिकारी के रूप में 
राज्य का यह एक आवश्यक कार्य है कि विभिन्‍न संघों का 
संबंध राज्य के साथ, आपस में और ओनक सदस्यों के अनुकूल 
बनाये रखें।' 

संघ विभिन्‍न उददेश्यों के लिए बनाए जा सकते हैं।'ये 
विभिन्‍न प्रकार के हो सकते हैं जैसे आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा 
संबंधी, सांस्कृतिक, मनोरंजन संबंधी ओर व्यावसायिक | कुछ 
और संघ राज्य जैसे शक्तिवान तत्वों द्वारा प्रेरित होते हैं, जिनका 
ऊण आय के किसी विशेष वियय पर जनमत संगठित करना 
छत है। कुछ संघ किसी विशेष विचारधाण से प्रतिबद्ध हो 
सकते हैं, और अपने विचार के लिए लोगों कां समर्थन पाने 
का प्रयास कर सकते हैं। राजनीतिक दल लोगों का समर्थन 
पने के लिए उनके समक्ष अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 
फिर, कुछ संघ मुख्यत : कल्याण कार्यक्रम से प्रेरित होते हैं । 
रेडक्रास, शारीरिक अक्षमता, समाज, अंध निवारण संस्था, 
पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण संत््यो आदि कल्याणकारी संगठन 
के कुछ उदाहरण हैं। समान हितवाले लोग हितसमूह का निर्माण 
कर सकते हैं। ये संघ सदस्यों के पक्ष में लोकनीति और 
सस्तकी प्रक्रिक को प्रभावित करने वद प्रयास करते हैं । इसी कार्य के 


आधार पर इन्हें दबाव समूह की संज्ञा दी जाती है। वस्तुत : 
सांस्कृतिक, मनोरंजन संबेधी, और कल्याणकारों समूह भी 
कभी-कभी दबावसमूह की-तरह काम करते हैं। राजनीतिक 
दल का लक्ष्य इससे भिन्‍न होता है। दल अपने राजनीतिक , 
कार्यक्रम के आधार पर सत्ता प्राप्त करना चाहता है। हित समूह 
और दबावसमूह का लक्ष्य सीमित होता है। ये किसी विचारधारा 


को वरीयता दे सकते हैं, और कुछ समूहों में ऐसा होता भी 


है। लेकिन इस आधार पर सत्ता प्राप्त करना इनका ध्येय नहीं 
होता। ये अपने सदस्यों के हित में सरकार पर दबाव डालने 
तक ही अपने कार्य को सीमित रखते हैं। ये विधायिका जैसी 
राजनीतिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का 
प्रयास कर सकते हैं, पदासीन लोगों पर, जैसे अधिकारी, दबाव 
डाल सकते हैं। हित समूह और दबावसपूह सरकार में निर्वाचित 
पद पर बैठना नहीं चाहते | लेकिन निर्णय लेने वाली संस्थाओं 
में इनके प्रवक्ता पदासीन हो सकते हैं | कुछ समूह अपने कार्य 
की परिभाषा सरकार पर दबाव डालने के रूप में ही करते हैं। 
अन्य समूह ऐसे होते हैं जौ सरकारी निर्णय पर दबाव डालने 
के अलादा कुछ दूसरे कार्य भी करते हैं। भारतीय उद्योग एवं 


वाणिज्य संघ (#60छ920ा रण #09ा (आशध्ाकष 


(2»77808 ७१0 ॥00809) ऐसी ही व्यापक कार्यों वाली 
संस्था है। 

आधुनिक युग में विशेष प्रयोजन के लिए बने समूहों के 
महत्व में वद्धि हुई है और फलस्वरूप इनकी संख्या भी अधिक 


"हुई है। दूर संचार के साधनों के कारण लोगों में संपर्क का 


दायरा बढ़ गया है। यूतांन के नगर राज्य या भारतीय गांवों 
जैसे सरल समाजों की तरह ये सीमित नहीं हैं। इनमें बहुत से 
संपर्क किसी विशेष स्थिति या संदर्भ के लिए होते हैं। ये संपर्क 
संपूर्ण नहीं आंशिक होते हैं। ये आंशिक और अस्थाई संपर्क 
शहरीकरण की वृद्धि से और अधिक हुए हैं। शिक्षा जैसे 
परिवर्तन से शहरी लोगों में अपने हित के प्रति अधिक जागरूकता 
आई है। इससे अपरिचित भी आपस में मिल जाते हैं। आधुनिक 
युग में लोगों की जिंदगी में अफरा-तफरी बहुत अधिक है जो 
दिनों-दिन मशीनी होती जा रही है। इस स्थिति में संघ एक 
दूसरे को प्रभावित करने के अवसर प्रदान करता है। जो लोग 
एक संघ में सम्मिलित होते हैं उनके हित समान होते हैं, जिस 
आधार पर वे एक नजदीकी सामाजिक समूह का रूप धारण 
कर लेते हैं। उनमें एक साथ होने की भावना आ जाती है। 


ण्ज्य और संघ २7 


संघ सदस्यों के अनुसार ही काम करते हैं । जब व्यक्ति आधुनिक । 


'औद्योगिक समाज में संक्रामिंत अनुभव करता है,.तो संध उनके 
लिए आत्म-अभिव्यक्ति के अवप्तर प्रदान करता है । 


आधुनिक राज्य के बढ़ते हुए क्षेत्र और अधिकार के कारण 
भी ये मध्यस्थ समूह आवश्यक हो गये हैं। प्रजातंत्रीकरण की 
प्रक्रिया से व्यक्ति का महत्व तो बढ़ा है, लेकिन साथ ही वह 
राज्य के विराट रूप से आतंक महसूस करता है। अपने मूल 
हित के संदर्भ में संगठित होकर लोग सामूहिक रूप से राज्य का 
सामना कर सकते हैं। राज्य के हाथ में सत्ता के केंद्रीकरण में 
वृद्धि के समक्ष संगठित समूह व्यक्ति के लिए बचाव का काम 
करते हैं। संगठित समूह बहुत से हितों का. प्रतिनिधित्व करते 
हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ओर 
विचारधारात्मक | समूह जब समुच्चय के प्रतिनिधि के रूप में 
राज्य के सामने मांग रखते हैं तो वे प्रभावकारी होते हैं। कुछ 


समुदाय यह सोच सकते हैं कि समाज में प्रचलित अन्यायों ' 


का प्रतिरोध होना चाहिए। इसके लिए एक संगठन का निर्माण 
लाभकारी हो सकता है। भारत में दलितों का समूह इसका 
उदाहरण है। इस तरह के समूह, उस समुदाय के हित का 
ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा अधिक प्रभावकारी रूप से 
करते हैं। सरकारी निर्णय में ऐसे समूहों की बहुत सी मांगों 
को समायोजित करना पड़ता है। समूहों का एक और कार्य 
होता है, सरकार और लोगों के बीच कड़ी को तरह काम 
करना। आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य समय-समय पर होने वाले 
चुनाव में लोक सहभागिता के आधार पर ही बैधता सुनिश्चित 
करते हैं। इस सहभागिता का महत्व समझना लोगों को आवश्यक 
है। उनमें यह भावना होनी चाहिए कि उनकी सहभागिता 
प्रभावकारी है। चुनाव की तरह लोक सहभागिता के साधन से 
सीधे संबद्ध करने की दृष्टि से राज्य एक सुदूर संस्था है। 
भध्यस्थ समूह व्यक्ति ओर राज्य के बीच कड़ी का काम करता 
' है। समूह एक ओर लोगों की अभिलाषाओं और मांगों को 
सरकार तक पहुँचाते हैं और साथ ही लोगों में सरकारी निर्णय 
को स्पष्ट करते हैं। यह स्पष्टीकरण अभिव्यक्ति की ऐसी भाषा 
में होते हैं जिससे लोग आसानी से उन निर्णयों के साथ तादात््य 
स्थापित कर संकें। 

मध्यस्थ समृह राज्य और सरकार के कार्य के विभिन्‍न स्तरों 
के लिए उपयोगी हैं। विभिन्न हितों, कार्यों, भर्तों, और 
विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों के माध्यम से 


काम करने में राज्य को आसानी होती है। व्यक्ति कई स्तरों 
पर सम्मिलित होते हैं। किसी विशेष लक्ष्य प्राप्ति के लिए छोटे 
समूह मिलकर बड़े समूह का निर्माण कर सकते हैं। मजदूर 
संघ किसी विशेष मजदूर समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी 
उद्योगों में ऐसे संघ होते हैं और किसी-किसी उद्योग में तो 
एक से अधिक संघ होते हैं। फिर, कुछ संघ मिलकर बड़ी 
संस्याएँ बनाते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, भारतीय 
मजदूर कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, हिन्द मजदूर संघ, सेंटर 
आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) आदि। इस तरह के कई 
अखिल भारतीय संघ हैं। फिर, ये बड़े समूह विभिन 
विचारधारशओं में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दलों से संबद्ध 
होते हैं। अखिल भारतीय संघ (एटक) का संबंध भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी से है, भारतीय मजदूर कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी 
का समर्थन प्राप्त है, और भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता 
पार्टी से संबद्ध है। ऐसे सभी समूह किसी न किसी राजनीतिक 
दल से जुड़े होते हैं। विभिन्‍न स्तरों पर हितों को इस तरह 
मिलाने की ,प्रक्रिया सरकार के लिए सुविधाजनक होती है। 
अगर समस्त जनसंख्या की अनगिनत माँगें सरकार के समक्ष 
सीधे प्रस्तुत की जाएं, तो इनके परिमाण मात्र से सरकारी तंत्र 
का कार्य ठप हो जाएगा। फिर, इन मांगों में विभिन्‍न स्तरों पर 
प्रतिस्पर्धा और विरोध रहता है। इसलिए सरकार के सामने 
प्रस्तुत कले से पहले उन्हें छौँटना आवश्यक हो जाता है। ये 
महत्त्वपूर्ण कार्य मध्यस्थ समूह ही करते हैं, जिससे सरकारी 
तंत्र, डेविड ईस्टन के शब्दों में, "अतिभार'” (0/8080) से 
बच जाता है. निर्णय लेने वाली संस्थाओं तक पहुँचने से पहले 
मध्यस्थ समूह विभिन्‍न मौँगों की प्रस्तुति के लिए “त्तेयार करते 
हैं” (0/00855) और “विरोधों को छाँट लेते हैं” (580 
00॥)। इस तरह माँग ओर उनमें आपसी विरेष, संख्या और 
जटिलता, दोनों दृष्टियों से संचालनीय हो जाते हैं। 


.. इस संबंध में मांगों की अभिव्यक्ति क! प्रकार और सरकारी 
संस्थाओं द्वारा निश्चित की हुई कार्यविधि का प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण. 


है। विभिन्‍न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्थाओं से ही सरकार 


संगठित होती है। सरकार की तीन मुख्य शाखाओं के बारे 
में तो हम जानते ही हैं, विधायिका, कार्यपालिका और 
न्यायपालिका | इनके विभिन्‍न कार्य हैं और उन कार्यों के लिए 
उपयुक्त कार्यविधि निश्चित की गई है। मध्यस्थ समूहों को 
इन संस्थाओं और उनकी कार्यविधि की पूरी जानकारी होती है, 


हद .. सप्ताज ग़ज्य और सरकार 


जिसका ध्यान वे किसी विशेष हित का प्रतिनिधित्व करते समय 
रखते हैं। विधायिका के सामने जो मांग रखी जाएगां और 
उसके लिए जो कार्य विधि आवश्यक है, वह न्यायपालिका के 
समक्ष मांग प्रस्तुत करने से सर्वथा भिन्‍न होगी। मांगों के 
“स्वरूप'' और “कार्यविधि' की दृष्टि से समूह उन्हें छांटते 
हैं और यह भी देखते हैं कि वे उपयुक्त हैं या नहीं। यह एक 
महत्त्पूर्ण कार्य है। वस्तुत : सरकार यह चाहती है कि समूह 
लोगों को न सिर्फ संस्थाओं और कार्यविधि के बारे में बल्कि 
उनके औचित्य और मूल्य के बारे में भी सूचना दे और शिक्षित 


| 
भारत जैसे विकासशील देश के लिए विभिन्‍न प्रकार की 

संस्थाओं की विशेष आवश्यकता है। इस तरह के देशों में 
प्रजातांत्रिक संस्था अपेक्षाकृत नई हैं, जिसमें मध्यस्थ समूह 
लोक सहभागिता को विभिन प्रकार से अर्थपूर्ण बनाते हैं। इन 
. सब की चर्चा पहले को जा चुकी है। इन समपाजों में विभिन्‍न 
प्रकार की असमानताएं भी हैं जो अक्सर चरम स्थिति में होती 
हैं। आधुनिक “प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं द्वारा घोषित “खुली 
प्रतियोगिता'' वस्तुत ः असमान प्रतियोगिता सिद्ध होती है। इस 
स्थिति में समूह और संघ सामाजिक न्याय की प्राप्ति में उपयोगी 
होते हैं। विकासशील देशों में ग़ज्य कई संघ और ऐच्छिक 
संस्थाओं को अपने कार्य के अनुपूरक के रूप में देखते हें। 
भारत में सरकार सहकारी संस्थाओं का समर्थन करती है और उनकी 
सहायता भी करती है। वे महत्त्वपूर्ण आर्थिक कार्य करते हैं। 
चीनी और दूध जैसी चीजों के उत्पादन का वे एक अनिवार्य 
हिस्सा बन गए हैं। 
ये संस्थाएं उस समय समस्या उत्पन करती हैं जब ये सत्ता 

ओर निष्ठा के खतंत्र केंद्र का रूप ले लेती हैं। इसी कारण 
संघ ओर ऐच्छिक संस्थाओं के मार्गदर्शन और उन पर नियंत्रण 
की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। आधुनिक समाज में 
संध ओर समूह द्विविधा की स्थिति में हैं। 


निष्ठा की प्रमुखता का प्रएन 


कुछ ही लोग संघ ओर अन्य मध्यस्थ समूह के सदस्य होते 
हैं, जिनकी कुछ मांगों का ध्यान ये रखते हैं। सदस्यता की 
दृष्टि से ये अपूर्ण तो हैं ही, साथ ही उनके हितों का एक 
हिस्सा ही उनका उत्तरदायित्न होता है। वे लोगों के विशेष 
समूहों और उनके विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 


उन्हीं के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन बहुत से संघों का 
संबंध ऐसी निष्ठा और मांगों से होता है जो लोगों की भावना! 
से घनिष्ट रूप से जुड़े होते हैं। ऐसे संघ और समूह भी होते ' 
हैं जिनकी निष्ठा वर्ण, धर्म, जनजाति, भाषा, ओर क्षेत्र पः 
आधारित होती है। समाज में व्यावसायिक संघ और हित-समूह 
भी होते हैं। ये निष्ठा प्रधान होते हैं जिनसे लोगों का लगाव 
होता है। यह लगाब व्यक्ति में प्रारंभ से ही होते हैं ओर लोग 
इनसे पूर्ण परिचित होते हैं। संघ ओर समूह के प्रति निष्ठा में 
परस्पर विरोध कई स्तरों पर हो सकता है ओर होता' भी है। 
निष्ठा का दंद्व सर्वप्रथम व्यक्ति के अपने स्तर पर होता है। 
विविध हितों के लिए व्यकित कई संघों का सदस्य होता है। 
एक व्यक्ति एक ही समय में वर्ण पर आधारित संघ, क्षेत्रीय 
संघ, मनोरंजन संघ, कल्याण संगठन, और विचारधारा आदि 


- का सदस्य हो सकता है। इन विविध निष्ठाओं को व्यक्तिगत 


स्तर पर तर्कपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करना पड़ता है। विभिन 
निष्ठाएं एक दूसरे के विशेधी हो सकती हैं। 

संघ ओर समूह आपस में सम्मिलित होकर बड़े संघ और 
संगठन बनाते हैं। मजदूर संघों का विभिन्न विचारधाराओं में 
विश्वास रखने वाली राजनीतिक पार्टियों के स्ताथ जुड़े होने का 
उदाहरण पहले ही दिया गया है। सपूह विभिन्‍न स्तरों पर काम 
करते हैं ओह इनके अपने प्रतिबंध और अपनी विवशताएं होती 
हैं। एक उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के हित की सुरक्षा 
में लगे मजदूर संघ, ऐसे संगठनों का संघ, और जिन राजनीतिक 
दल से ये जुड़े होते हैं, इन तीनों स्तरों पर विभिन्‍न प्रकार के 
सोचविचार को ध्यान में रखना पड़ता है। संघ और संगठन 
के क्षेत्र के विस्तार के साथ ही, समस्याओं के महत्व में भी 
विस्तार होता है। एक दृष्टिकोण से जो तर्कपूर्ण स्थिति मालूम 
पड़ती है, वह दूसरे स्तर में नहीं भी हो सकती है। विभिन्‍न 
स्तरों के कार्यों को एक तर्कपूर्ण दृष्टि से सजाना आसान काम 
नहीं | कौन सा स्तर मुख्य है और कौन सा गौण? किन स्थितियों 
को दूसरों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाए? पूर्णतया तर्कसंगत 
ओर युक्तिपूर्ण दृष्टिकोण आसान नहीं होता है। संगठनों के 
इस तरह जुड़ी हुईं कड़ी में व्यक्ति, किंसे अपनी प्राथमिक 
निष्ठा प्रदान करे? व्यक्ति की दृष्टि से संगठन का जो स्तर 
उसके सबसे नजदीक है, वही महत्त्वपूर्ण है। लेकिन संगठन 
की दृष्टि में संगठन जिस उच्चतम स्तर से जुड़ा है वही औचित्य 
प्रदान करता है। इसलिए प्राथमिक निष्ठा का पात्र वही है। ' 
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शज्य के प्रति निष्ठा की दृष्टि से इस तरह के द्वंद्र विशेष 
महत्व के होते हैं। राज्य अपने नागरिकों से अटल निष्ठा की 
आशा करता है। शज्य के प्रति असीमित निष्ठा इसका आदर्श 
और सभी प्रकार की निष्ठा इसकी अनुगामी होनी चाहिए। 
लैकिन ऐसे भी उदाहरण देखने में आते हैं जब अन्य निष्ठाएं 
अधिक महत्त्वपृणे ६; यानी 'हैं। भारत में कुछ धार्मिक समूह 
ऐसे हैं जो धार्मिक निष्ठा को अधिक महत्व देते हैं। कुछ 
क्षेत्रीय निष्ठाएं राज्य से श्रेष्ठ होने का दावा करती हैं। कुछ 
जातीय संघों मे अपना पृथक अस्तित्व कायम कैरने का प्रयास 
किया है । 

निष्ठा भें ये टकशव उन देशों में अधिक दिखाई पढ़ते हैं 
जिन्हें क्लीफोर्ड गर्टजू ने "पुराना समाज और नया राज्य” की 
संज्ञा दी है। एशिया, अफ्रीका, और लैटिन अमेरिका के जो 
देश वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्र हुए हैं, वे बहुत 
दिनों. तक उपनिवेशवादी शासन के अधीन रहे हैं। उपनिवेशिता 
. की अवधि में, सत्ता में सरकार द्वारा जाति, वर्ण, धर्म, और 
भाषा जैसे समाज में विभाजन के तत्वों को अधिक महत्व दिया 
गया। यह “फूट डालो ओर राज्य करो” वाली नीति का ही 


एक हिस्सा था। उपनिवेशों में इन विभाजक निष्ठाओं पर जोर , 


देने का योजनाबद्ध प्रयास किया गया। एक विदेशी राज्य के 
लिए किसी प्रकार की स्वाभाविक निष्ठा के अभाव में 
पृथकतावादी निष्ठा प्रबल हो गई। उपनिवेशवादी शासन ने 
इन देशों का विकास सतत अपूर्ण रखा और आधुनिकीकरण की 
शक्तियों का परंपरावादी संस्थाओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ सका। फिर जब लम्बे समय तक चलने वाले राष्ट्रवाद्री 
संधर्ष के बाद इन “नए राज्यों" का निर्माण हुआ, तो यही 
विभाजक तत्व सामने आए। भारत को सांप्रदायिक समस्या का 
सामना करा पड़ा, और कई दशकों के अविरल विरोध के बावजूद 
उसका पूर्ण हल नहीं निकल पाया है। राज्य जिन कार्यविधियों: 
और संस्थाओं की सहायता से प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम 
करना चाहते थे, वह लोगों के लिए अपेक्षाकृत नयी थी। एक 
' तरफ परंपरावादी संस्था के लिए निष्ठा पूर्ण संस्थापित थी, और 
दूसरी ओर प्रजातंत्र की नई संस्थाएं और कार्यविधि लोगों की 
निष्ठा की तलाश में थीं। इस प्रक्रिया में अक्सर प्रक्रियाओं ने 
परंपरावादी निष्ठाओं को और सुनिश्चित किया। स्वतंत्र भारत 
में चुनाव की राजनीति का कुछ ऐसा ही प्रभाव हुआ | 


विभिन स्तरों पर काम कर रहे संगठनों की निष्ठा में समन्वय 


स्थापित करने के लिए राज्य सर्वोच्च स्थिति में होता है | लेकिन 
निष्ठाओं को उपयुक्त अनुक्रम में रखने का उत्तरदायित्व इन 
संगठनों के ऊपर भी है। ह 

प्रारंभिक स्तर पर संघों की नई अवधारणा 


किसी भी समाज ओर राज्य के लिए ऐेच्छिक संस्थाएं एक 
संपत्ति मानी जाती हैं। सामाजिक प्रक्रिया के ऐसे कई मूल्यवान 
क्षेत्र हैं जिनमें ऐसे संघों का महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है। 
भारत के सर्वत्र सम्मानित ऐसे कई व्यक्ति हैं जो ऐच्छिक 
संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। इनमें विशिष्ट नाम हैं, महात्मा गांधी, 
विनोबा भावे, और मदर टेरेसा। राज्य ऐच्छिक संस्थाओं को 
स्वीकार करने, उनकी शुरूआत करने और सहायता देने के 
लिए अक्सर बहुत उत्सुक हैं। 

भारत में ऐच्छिक संघों का इतिहास 860 से शुरू होता 
है, जब गैरकानूनी संस्थाओं को पंजीकृत करने के लिए एक व्यापक 
कानून बनाया गया | यह कानून था संस्था पंजीकरण अधिनियम 
१860। ऐसी संस्थाओं को कानूनी हैसियत देने के लिए दूसरे - 
संविधि बाद में आए : भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, सहकारी संस्था 
अधिनियम, धर्मार्थ और दान संस्था अधिनियम, कम्पनी 
अधिनियम 956, और बम्बई धर्मार्थ ट्स्ट अधिनियम | विस्तृत 
सामाजिक सुघार और राष्ट्रीय आन्दोलन के समय ऐच्छिक 
संस्थाओं ने कई महत्त्वपूर्ण कार्य किए जैसे शिक्षा को प्रोत्साहन, 
सामाजिक सुघार, दान कार्य इत्यादि | स्वतंत्रता के बाद ऐच्छिक 


. संस्थाओं की संख्या ओर उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई । इन्होंने 


सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, 
लेकिन इनका कार्य प्राय : राज्य के माने हुए क्षेत्र और प्रचलित 
राजनीतिक पद्धति के अंतर्गत ही था। इनके आकार और कार्य 
की परिभाषा ब्रिटिश शासन के समय १850 ई० अधिनियम 
द्वारा की गई थी। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक 
विचारधारा ने और कई संस्थाओं को जन्म दिया। स्वतंत्रता के 
बाद ऐच्छिक संस्थाओं के संगठन और उनके कार्य भी प्रचलित 
राजनीतिक प्रक्रिया और बिकास के कार्यक्रम में सम्मिलित हो 
गए। 970 ई० तक गजनीतिक संस्थाओं और विकास कार्यक्रमों की 
प्रक्रिवेओं को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाने लगा। 
“वैकल्पिक विकास” की चर्चा होने लगी और प्रांरभिक स्तर 
पर कुछ नई संस्थाओं का जन्म हुआ। इस प्रसंग के विचारों 
की चर्चा नीचे की जा रही है। 

ग़ज्य औः सरकार के बनाने भें चाहे जो भी राजनीतिक 
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प्रक्रिया और संस्था सक्रिय हों, सत्ता संघर्ष का क्रम कुछ ऐसा 
होता है जिससे संस्था या जनता, किसी का हित नहीं होता। 
सत्ता की प्राप्ति ही मुख्य उददेश्य हों जाता है। इस प्रक्रिया में 
असमान समाज से जो नेतृत्व उभर का आता है, वह अनन्य 
रूप से समाज के ऊंचे वर्ग का ही होता है। इन सामान्य 
प्रक्रियाओं के अलावा, कांग्रेस पार्टी जैसी संस्थाओं के क्रमिक 
क्षय से भी वर्तमान भारतीय राजनीति से मोहभंग हुआ । विकास 
की प्रक्रिया और कार्यक्रम को आसपानताओं को बनाए रखने 
के रूप में देखा गया, उन्हें धघराने की दिशा में नहीं। विकास 
का प्रधलित प्रतिमान पुरानी शगरजाओं का हल करने के क्रम 
में नई समस्याओं को जन्म देता है, जिससे सामाजिक और 
आर्थिक कल्याण को खतरा हो जाता है। यस्तुत : वर्तमान 
राजनीति की प्रकति और विकास का प्रचलित प्रतिमान एक 

सरे को 'सुदृढ़ करते हैं। इस तरह "राजनीतिक पद्धति”, का 
अर्थ है असमान सामाजिक समूहों में सत्ता के लिए पंप । 


और "विकास की पद्धति” का अर्थ है समाज के उप्व के. 


के नेतृत्व में विकास के कार्यक्रम । इन दोनों के बारे ऐों लगातार 
-संदह व्यक्त किया गया है। 

राजनीतिक पद्धति" की और “विकास की पद्धति” की 
आलोचना की पृष्ठभूमि में कुछ जन-आन्योलन जनता को 
व्यापक और विशेष, दोनों प्रकार के बिषयों पर संगठित करने 
की आवश्यकता पर जोर देते हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं स्वत : 
प्रवर्तित हैं, और इनका कोई संगठन भी नहीं है। 
इनका कार्यक्रम कई सवालों पर हो सकता है, जैसे अमुविरोधी 
शांति आंदोलन, पर्यावरण 'की रक्षा, कुछ बर्ग विशेष जैसे नारी 
के लिए आवश्यक अधिकार । उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में चलाया 
गया “चिपकों आंदोलन" इसका एक अच्छा उदाहरण है, 


समाज राज्य और सरकार 


जिसका मुख्य उद्देश्य है पहाड़ों पर पेड़ों को काटने से बचाना 
और पारिस्थिकीय संतुलन (६0000508/ .89॥006) बनाये 
रुखना। ये संघ इस अर्थ में भिन्‍न हैं कि में सार्वजनिक नीति 
को प्रभावित करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन सत्ता के पद 
के लिए प्रतियोगिता में शामिल नहीं होते । ये “सत्ता के संघर्ष" 
के बाहर हैं। शांति आंदोलन, नारी आंदोलन, ओर पारिर्िथिकीय 
संतुलन आंदोलन समूह के अलावा एक और क्षेत्र जिसमें इस 
तरह के आंदोलन प्रमुख रहे हैं, वह हे मानव अधिकार की 
सुरक्षा । 


महिलाओं के अधिकारों ५ लिए संघर्ष करने च्फ 
टू एक भारतीय रीगजन का पता लगाइये ! बह थी 
पता लगाइये कि पिछले कुछ पर्षों में उन्होंने | 


"६२५ <#न्‍मकमी्ा७8+ 2 33०48... २५->_ 3... |] 


कया जया >> ज्: 3 २च्ण्जान्क 


ह जुद्दे उठाए हैं। । ! 


4 2.0... पे 
आए का कण. हु ॥१। था ब्रा | 
न 
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ये वैकल्पिक दृष्टिकोण गरीबी जेसी सामाजिक स्राश्या को 
सभाज में अंतर्निहित कारणों की दृष्टि री देखत नें। इसलिए 
विकास के वावजूद, ऐसा हो सकता ह कि गंगीबी | 5७६ #५ 
न हो पाए। वस्तुत : ऐसा देखने में आया है फिकाएा ह( 
आधुनिकीकरण की श्रक्रिया के साथ-साथ गरीनी ४ ४ चक्र 
हो गई है। इसलिए दलित, जनजाति, गरीब, आर, ॥४५मों 
के प्रति आशंकित समूह जैसे “लक्ष्य समूह' को सम्मिलित 
कारवाई के लिए संगठित किया जाए। ये खैर्ध्क संगठन 
सतत नई समस्‍या प्रकाश में लाते हैं और नए समूहों को कारबाई 
के लिए संगठित करते हैं। लक्ष्य, संगउन और कार्य इन सभी 
दृष्टियों से ये संगठन घिनन हैं। 


कुछ करने को 


आपने अपने विद्यालय, कस्बे या नगर में कार्यरत भिन्‍न-भिन्‍न 
संर्घी जैसे अध्यापक-संध, जाति-संघ इत्यादि के बारे में अवश्य 
सुना होगा। अपने अध्यापक की सहायता से एक ऐसे संघ 
का अध्ययन कीजिए। संघ का अध्ययन करते समय 
निम्नलिखित बातों पर बिचार कीजिए : 


(क) इसका किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध । 
(ख) इस संघ के लक्ष्य और उद्देश्य | 


(ग) इस संघ की गतिविधियाँ तथा यह संघ किस 
प्रकार के कार्य करता है? 


4७.2 
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यदि अध्यापक-संघ का अध्ययन करें तो इस का भी अध्ययन करें कि इस संघ ने किन 
संघ ने हाल ही में अध्यापकों की सेवा शर्तों पद्धतियों का प्रयोग किया तथा यह संघ किसी . 
जैसे मुख्य मुद्दों पर किस प्रकार कार्य किया। सीमा तक अपने उददेश्थों की प्राप्ति में सफल 
इन मुददों का अनुसरण करते समय इस बात हुआ। ' 
अभ्यास 
. स॑ंघुदाव और संप्र में भेद कीजिए | 


समुदाय कब ओर किस प्रकार एक संघ के रूप में कार्य करता हे? 


. आधुमिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में दबाव समूहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए तथा राजनीतिक दलों से 


उनका भेद स्पष्ट कीजिए | 


. विकासशील समाज में ऐच्छिक संघों के महत्व का वर्णन कीजिए | 

. संघ की परिभाषा कीजिए और राप्व तथा अन्य संघों में भेद बताइये | 

, पा विभिन प्रकार के संघ बताइये और सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए । 
. मिनिलिखित पर संक्षिप्त टिप्णी लिखिए : 


(क) अर्ध-समूह 

(ख) परिवार के मुख्य कार्य 
(ग) प्रारम्भिक स्तर पर संघ 
(घ)  निष्ठाओं में संघर्ष । 


अध्याय 4 
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राज्य अपने भूभाग और अनता के ऊपर संप्रभुता से संपन्न 
होता है। अपनी इस सत्ता का उपयोग सरकार के द्राश प्रभावकारी 
ढंग से किया जाता है। सरकार राज्य की ही प्रतिनिधि हे । 
विद्वानों ने सरकार के विभिन्‍न स्छूपों की चर्चा की है ओर 
इनमें से अमेक रूप बिभिन देशों द्वारा अपनाए भी गए हैं। 
सरकार के खरूप का सही वर्णन उस देश के संविधान पें 
होता है । संविधानवाद का विचार सरकार द्वारा सत्ता के उपयोग 
के लिये संगठन को व्येरवार तैयार कज़े का तरीका बताता है 
ओर साध ही नागरिकों की खततत्रता भी सुनिश्चित करता है | 

राजनीतिक प्रक्रिया की व्यापक परिभाषा ने एक नये शब्द, 
ग़जनीतिक व्यवस्था, को प्रवर्तित किया ऐै। इसमें क्शकारी 
संगठन और ग़जनीतिक प्रक्रिया की संस्थाओं के आपसी संबंधों 
का समन्वय किया गया है। राष्य, सरकार और राजनीतिक 
व्यवस्था, ये तौनों शब्द संस्थाओं के कार्य के विभिन स्तरों की 
ओर संकेत करते हैं। इन नए शब्दों के प्रयोग॑ से राजनीति के 
विद्वानों का यह प्रयास रहा है कि राजनीति के सार क॑ पता 
लगाएं ओर इसकी परिभाषा को और व्यापक बनाएं। इस 
सिलसिले में मागव ज्ञान की दूफी शाखाओं कई सृक्ष्मर्दा र से 
गजनीति विज्ञान लाभाग्वित, हुआ है। 


राज्य और सरकार 


गज्य और सदकार प्रायः समानार्थक रूप से प्रयोग किये जाते 
'हैं। राज्य सामाजिक संबंधों और संस्थाओं की व्यापक आकृति 
का प्रतिनिधिल् करता है, और साकार उसको एक आग है। 
हमने ऊपर राज्य के लक्षणों कौ चर्चा की है, जिसमें भूभाग 


और जनता भी शामिल हैं। ग़ज्य अनी संप्रभुता का इन्हीं के 
संदर्भ में प्रयोग करता है। ग़ज्य का मार्क्सवादी बिचार संप्रभुता 
का प्रयोग वर्ग स्वरूप के आधार पर करता है। इस अवधारणा 
के दूपते तत्न हैं राज्य पर किन सामाजिक वर्गों का अधिकार 
है,यनका ख़रूप क्या है ओर बे किमके हित में कार्य करते 
हैं। राज्य की अवधारणा इन संबंधों की चर्चा अमूर्त रूप से 
करती है। लेकिन अपनी संप्रभुता और सत्ता के उपयोग के 
लिये यह आवश्यक होता है कि राज्य सत्ता के प्रत्यक्ष संबंधों 
और संस्थाओं के द्वारा अपने को प्रगट करे। संप्रभुता की 
परिभाषा इस आधार पर करनी पड़ेगी कि “किसको, किस 
प्रकार की सत्ता किसके ऊपर उपयोग के लिए होनी चाहिए।" 
इस तरह राज्य मूर्त रूप में हमारे सामने आ जाता है। ग़ज्य 
के इसी पूर्त एवं प्रत्यक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्न सरकार करती 
है। ग़ज्य लोगों को अपने अस्तित्व का अनुभव सरकार के 
द्वारा ही करबाता है। सरकार राज्य के कार्य करने का एक 
उपकरण है। इसका संगठन ऐसे सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा 
होता है जिनका अधिकर क्षेत्र कानूनी ढंग से परिभाषित होता 
है और जिनके क्रियाकलाप की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। 
सरकार के आधुनिक ख़रूप में सत्ता ओर प्रक्रिया की इस 
परिभाषा को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसकी चर्चा हम नीचे 
करेंगे। विभिन्‍न संस्थाएं, पदों पर आसीन व्यक्ति, संस्थाओं का 
संगठन ओर सत्ता के उपयोग की विधि से हीं सरकार की 
रचना होती है। ऐसा संभव है कि दो राज्यों के लक्षण समान 
हों, लेकिन सरकार खरुप भिन्न हो। सरकारी संस्थाओं के एक 
ही नाम हो सकते हैं, लेकिन उनकी पत्ता ओर कार्य की परिभाषा 
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पूर्ण रूप से भिन्‍ हो सकती है। सरकार की परिभाषा यह भी 
निर्धारित करती है कि पदों पर लोगों का निर्वाचन या चयन 
किस प्रकार हो, और वे कितनी अवधि तक पदासीन रहें | इस 
तरह भारत में हर पांचवे वर्ष आम चुनाव होते हैं और हर 
चुनाव के बाद सरकार बनती है। यह सर्वथा संभव है कि एक 
ही. राज्य के अंतर्गत विभिन्न दलों की सरकार सत्ता में आए। 
संस्थाओं में भी फेरबदल किए जा सकते हैं। परंतु ये परिवर्तन 
संविधान में संशोधन द्वारा ही किए जा सकते हैं। दूसरी ओर, 
राज्य के स्वरूप में परिवर्तन अधिक कठिन है। यह कार्य क्रांति 
द्वारा संभव है, जिस तरह रूस में 97 में ओर चीन में 949 
में हुआ | क्रमिक विकास द्वारा भी राज्य में परिवर्तन संभव हे, 
जैसे ब्रिटेन में हुआ । कुछ नये राज्यों की स्थापना विदेशी सरकार 
को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ताच्युत करके की जा सकती है, जेसे 
947 में भारत में हुआ | राज्य के स्वरूप के इस तरह के 
परिवर्तन के साथ सरकार के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है । 
जब एक नए ग़ज्य की स्थापना होती है तो वह राज्य के स्वरूप 
की परिभाषा अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर करता है। 
एक बार परिभाषित करने के बाद भी इनमें परिवर्तन किया जा 
सकता है। इस तरह राज्य सरकार का पूर्ववर्ती है। सरकार के 
स्वरूप में परिवर्तन राज्य की अपेक्षा आसान है ओर ऐसा 
बार-बार हो सकता है। अतः सरकार की अपेक्षा राज्य में 
अधिक स्थायित्त है। 

राज्य की संप्रभुता का अर्थ असीम. सत्ता होता है, लेकिन 
सरकार कानून द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही सत्ता का 
: उपयोग कर सकती है। कार्यपालिका, विधायिका और 
न्यायपालिका जैसी सरकारी संस्थाओं के अधिकारों और कार्यों 
को संविधान द्वारा परिभाषित किया जाता है | इसी तरह विभिन्‍न 
पदों पर आसीन व्यक्तियों की क्षमता का क्षेत्र भी सीमित होता 
है। जहां एक ओर नागरिकों द्वारा राज्य के विरोध को “'राजद्रोह'' 
की संज्ञा दी जाती है, वहाँ दूसरी ओर विरोधी दल एक स्वस्थ 
प्रजातांत्रिक सरकार का अभिन्‍न अंग माना जाता है। 

राज्य और सरकार अपने कार्य के सिलसिले में प्रायः एक 
से मालूम पड़ते हैं । फिर भी इन दोनों में प्रभेद आवश्यक 
ओर उपयोगी है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो एक नया 
शब्द प्रयोग में आया हे, चह है राजनीतिक व्यवस्था। इसमें 
राज्य और सरकार की अवधारणा निहित है। यह इनके 
क्रियाकलापों और अनेक तत्वों की परस्पर निर्भरता की ओर 
इशारा करता है। 


राजनीतिक व्यवस्था 


गाजनीति विज्ञान के विद्वानों में अध्ययन क्षेत्र को औपचारिक 
और कानूनी संस्थाओं तक ही सीमित करने के बारे में बेचैनी 
रही है। यह धारणा बलवती होती-जा रही है कि इन संस्थाओं 
के निर्माण में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक ओर आर्थिक 
प्रक्रियाओं जैसे विभिन्‍न तत्वों का संयुक्त प्रभाव होता है । इसलिए 
राजनीतिक प्रक्रिया पर बल दिया जाना चाहिए। जिसमें इन 
तत्वों के जटिल पारस्परिक प्रभाव का पूर्ण ध्यान रखा जाए। 
इससे राजनीति विज्ञान के अध्ययन को कानूनी और साँविधानिक 
संस्थाओं तक ही सीमित न रखकर राजनीतिक “प्रक्रिया जहाँ 
कही भी है” का समावेश किया गया है। इसी बीच 
सामाजिक -- आर्थिक समूहों ओर विभिन क्षेत्रों के राजनीतिक 
संस्थाओं के कार्यों का ब्योरा विश्लेषण का मुख्य विषय बन 
गया है। आनुभविक अध्ययनों द्वारा कार्यी के विशेष क्षेत्रों का 
विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। डब्ल्यू जे.एम. मेकेन्जी के शब्दों 
में अब यह आवश्यक हो गया है कि सर्वाच्छादन सिद्धांत 
( 0५/9/8/8/॥9 ॥60/)) का प्रतिपादन किया जाए, जिसमें 
विभिन्‍न निष्कर्षों ओर जटिलताओं को विश्वसनीय ढंग से 
समाविष्ट किया जा सके। सापान्य व्यवस्था सिद्धांत 
(59१88 8५,898 ॥॥809५) भी इसी प्रकार 
का ढांचा प्रस्तुत करता है | 


व्यवस्था सिद्धोत का संबंध आस्ट्रीया के जीवविज्ञानी, 
लुड॒विग बॉन बर्टालनफ्लाई की कृति से है। यह सिद्धांत विज्ञान 
को संकीर्ण ब्गों में विभक्त करने के प्रतिवाद के रूप में उभरा 
ओर इसने विज्ञानों के एकीकरण पर बल दिया। उपयुक्त 
अवधारणा और व्यवस्था सिद्धांत की भी चर्चा की गई। यह 
आंदोलन अपने विस्तार में सिर्फ जीवविज्ञान की अंतर्दृष्टि से 
ही समृद्ध नहीं हुआ। इसमें मानव ज्ञान की जिन शाखाओं का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा वे हैं, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, गणित 
और विद्युत प्रौद्योगिकी । अगर हम मात्र रूपरेखा की न्नर्चा करें, 
तो व्यवस्था उपागम में यह सुझाया गया है कि पदार्थ और 
विभिन्‍न तत्वों के बीच सतत संबंध बना रहता है। इन संबंधों 
की एक सुनिश्चित आकृति (ढांचा) होती है ओर ये एक. 
विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। इस तरह पारस्परिक 
संबंध के तीन पक्ष हैं, (अ) तत्वों की पहचान, (ब) संबंधों 
के ढाँचे की रूपरेखा, और (सं) उन तत्वों के हँचे की विशेष 
प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन । 
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राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत के प्रयोग से तीन 
उपागम प्रगट हुएः (अ) संस्चनात्मक-कार्योत्मक विश्लेषण 
(ब) निवेश निर्गमनन विश्लेषण. (आए७-0५7० 
+॥8|५98/8) ओर (स) स॑ंचारण उपागम 
(007॥70708/078 /[2/080॥)। ब्रिटेन के मानवशाख्री 
ब्रोनीसला मेलीनोवस्ली और ए. आर. रेडक्लिफ ब्राउन, से 
आरंभ होकर, संरचनात्मक-कार्यात्मक उपागम ग़जनीतिशास््र में 
अमरीकी समाजशास््री मेरिओन लेवी, टालकॉट पारसन ओर 
णबर्ट के मार्टन की कृतियों द्वारा समृद्ध हुआ । ग्रेबीयल आलमंड 
द्वारा इस उपागम का उपयोग राजनीति विज्ञान में.किया गया। 
जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है, इस उपागम के दो 
मुख्य सूत्र हैं -- संरचना आर कार्य । “कौन सी संरचना किन 
अवस्थाओं में कोन से मूल कार्य संपादित करती हैं,'' यही 
इस विश्लेषण की मुख्य विषग्र वस्तु है। आलोचनाओं के 
बावजूद, राजनीति विज्ञान में यह एक महत्तपूर्ण उपागम है। 
डेबिड ईस्टन का निवेश निर्गमन विश्लेषण का मुख्य प्रेरणा 
श्रोत पारसन्‍्स का लेखन ही रहा है। तथापि यह राजनीति तथ्यों 


के विश्लेषण का सबसे विस्तृत ''व्यवस्था निष्पादन” है | विभिन्‍न 


दबावों के अंदर राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और सरकारी 
प्राधिकार के आधार पर लोगों से उन्हें मनवाना, इस उपागम 
में विश्लेषण का मुख्य विषय है। समाज में “मूल्यों का 
आधिकारिक विनियोजन” शजनीतिक प्रक्रिया कहलाता है। 
राजनीति विज्ञान में आधुनिक उपागमों के विकासक्रम में डेविड 
ईस्टन का एक प्रमुख स्थान है। राजनीति विज्ञान में संचारण 
उपागम का संबंध कार्ल डब्त्यू.डायच की कृतियों से रहा है। 
यह उपागम सरकार द्वारा निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया का 
विश्लेषण सूचना-प्रवाह को मूल इकाई मानकर करता है.। 
विभिन्‍न उपागमों और समाज शास्त्रीयों की कृतियों के आधार 
पर राजनीति व्यवस्था की अवधारणा के मुख्य तत्व निम्नलिखित 


(अ) राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्‍न घटक एक दूसरे से 
सम्बद्ध होते हैं ओर कोई भी घटक पृथक रूप से कार्य 
नहीं करता। व्यवस्था के किसी भी भाग में हुए परिवर्तन 
'का प्रभाव दूसरे भागों पर और अंत में व्यवस्था पर पड़ता है | 
(ब) विभिन्‍न घटक एक-दूसरे से संबंद्ध तो होते ही हैं, 
लेकिन अपने आप में भी एक व्यवस्था का रूप ले लेते 
है। इस तरह “व्यवस्था” और ''उप-व्यवस्था" की कल्पना 


की जाती है। इन सीमाओं को अंकित करना ओर सीमा-पार 
के विनिमत, ये विश्लेषण के मुख्य विषय हैं। आओ भारतीय 
ग़ज्य को एक राजनीतिक व्यवस्था मान कर इस उपागम को 
स्पष्ट रूप से समझें | 
एक व्यवस्था के रूप में भारतीय राज्य ओर इसकी 
उप-व्यवस्थाएँ ह 
आज के विश्व में सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा 
सर्वधा पृथक अस्तित्व नहीं बनाए रख सकते हैं। भारत राष्ट्रों 
की एक बड़ी व्यवस्था का सदस्य है। वस्तुतः यह इस तरह 
की कई व्यवस्थाओं का भाग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का 
सदस्य है ओर इस पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ओर विश्व बैंक, 
जैसी एजेंसिओं का प्रभाव हर समय संभव है। भारत राष्ट्र 
मंडल (007॥7707५/89॥॥ | ।५४॥०79),दक्षिण्ण' एशिया 
क्षेत्रीय संगठन (50090) और गुट निरपेक्षता आन्दोलन, जैसे 
अन्य अन्तर्गष्ट्रीय संघों से भी जुड़ा हुआ है। इन संगठनों का 
सदस्य होने के नाते, भारतीय राज्य को इनकी नीतियों और 
उदघोषणाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। इन सामूहिक 
अभिकरणों (एजेंसियों) के अतिरिक्त, अन्य देशों से द्विपक्षीय 
और बह-पक्षीय आधार पर भी भारत के संबंध अन्य देशों से 
' हैं। इस तरह भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय संघों के विभिन्‍न स्तरों 
से जुड़ा है, जिसकी कई परतें हैं ओर जिसमें विभिन्‍न प्रकार 
के संबंध निहित हैं। अपनी नीतियों को मूर्त रूप देते समय 
इसे जटिल अन्तर्गष्ट्रीय वातावरण को ध्यान में रखना पड़ता 
है। भारत जैसे तृतीय विश्व के देशों की नीतियों पर बहुधा 
अंतर्राष्ट्रीय ऐजेसियों का और अन्य राष्ट्रों का प्रभाव पड़ता है । 
भारतीय राज्य विभिन्‍न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और 
इनसे भी अधिक राजनीतिक उपव्यवस्थाओं से संगठित है। 
इनमें सभी की अपनी, अपनी विशेषताएं हैं। अर्थव्यवस्था के 
अंदर कृषि ओर उद्योग जैसे कई क्षेत्र हैं और इनके कई पहलू 
और प्रक्रियाएं होती हैं। राज्य इन प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखने 
का प्रयास तो करता है, लेकिन ये राज्य के कार्यों के लिये 
बहुधा महत्त्वपूर्ण प्रतिबंध सिद्ध होते हैं। इस तरह का प्रभाव 
उप-व्यवस्थाओं के आपसी संबंधों में भी देखने में आता है | 
आर्थिक तत्व सामाजिक तत्वों को प्रभावित करते हैं और साथ 
ही उससे प्रभावित भी होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन, 
राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण होते हैं। हरित क्रांति से 
अन के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में एक 
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वर्ग का उदय हुआ, जिसका सीधा प्रभाव राजनीतिक शक्तियों 
के संतुलन पर पड़ा। विभिन्न शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव 
के इस तरह के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। 

राजनीतिक व्यवप््था के अंतर्गत अनेक उपव्यवस्थाएँ आ 
जाती हैं। इनमें कुछ हैं. - संविधान, संसद, मंत्रिमण्डल, उच्च 
न्यायालय, राजनीतिक दल, अधिकारी वर्ग, चुनाव व्यवस्था, 
आदि | इन सबकी अपनी अलग कार्य प्रणाली है और सांथ 
ही ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। 

अनेक दबावों और प्रतिबंधों के बीच और अनेक स्तरों पैर 
कार्यरत संस्थाओं और प्रक्रियाओं की भूलभुलैयों में भारतीय 
राज्य का विश्लेषण सचमुच जटिल है। राजनीतिक व्यवस्था 
की अवधारणा इन विभिन्‍न तत्वों के विश्लेषण को साफ सुथरे 
वैचारिक रूप के स्तरों में सजाने में मदद करती है। 







द निशा गण । उपच्यवस्था तथा आर्थिक-उपव्यवस्था से 
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला 
एक-एक उदाहरण दीजिए । 


संविधानवाद ओर संविधान 


संविधानवाद व्यक्तिगत खतेत्रता का मूल स्तेभ रहा है। राज्य 
और सरकार के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे में 
इसका ध्येय यह रहा है कि सत्ता और उसके उपयोग को 
सीमित किया जाए। राज्य को समाज की संगठित सत्ता का 
प्रतीक और सरकार को राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अनिवार्य ओर 
उपयोगी अंग माना गया है। लेकिन हर समय यह चेतना रही 
है कि सत्ता सीमित होनी चाहिए और उस पर नियंत्रण आवश्यक 
है। प्राकृतिक विधि के सिद्धांत (५६१॥४| |_99५/) द्गाण ग़्ज्य 
सत्ता पर रोक लगाने पर बल दिया गया है जिससे इस विचार 
में गति आई है। साथ ही, व्यक्ति की ख्तंत्रता को एक मूल्यवान 
अवधारणा माना गया है। संविघानवाद ने राज्य सत्ता और 
व्यक्तिगत खतंत्रता में सामंजस्य स्थापित करने के लिये एज्य 
को संगठित करने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा इसका 
अर्थ सत्ता का विभाजन और उसके उपयोग में प्रतिरोध है। 
यह विचार रखा गया कि अगर राज्य का स्वरूप, उसको 
संस्थाएं, और कार्यवेधि किसी वैयापक विधि के अंतर्गत हों 
तो राज्य सत्ता स्वयं ही उन विधियों द्वारा सीमित हो जाएगी। 
चर्च और राज्य के बीच संघर्ष से शुरू होकर, राजा ओर 


सामंतवाद के बीच संघर्ष, विभिन्‍न क्रांतियों (फ्रांस, अमेरिका 
और सोवियत संघ) , तृतीय विश्व के देशों में उपनिवेश शासन 
की समाप्ति तक, संविधानवाद की अवधारणा की जड़ें गहरी 
हो गईं। आधुनिक राज्यों के लिए एक संविधान का निर्माण 
स्वाभाविक हो गया है। 

संविधान ऐसे विश्वास की अभिव्यक्ति है जिसमें लोगों की 
राज्य से आशाएं ओर भविष्य के लिये उनकी वचनबद्धता 
सम्मिलित होती है। मानव अधिकारों के 789 ई० के घोषणा 
पत्र ने केवल फ्रांस का ही नहीं, उस समय के सभी! देशों के 
संविधानों का मार्ग दर्शन किया है। भारतीय संविधान अपनी 
प्रस्तावना में घोषणा करता है कि वह एक “संप्रभुता संपन्न 
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य” है, जो ऐसे ही 


* विश्वास के सिध्दांत की अभिव्यक्ति है | राज्य के नीति निर्देशक 


सिध्दांत भी ऐसी भावना को व्यक्त करते हैं | संविघान निर्माताओं 
के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करते समय की कल्पनाशक्ति 
की रूपरेखा संविधान में देखने को मिलती है राज्य के दार्शनिक 
ओर वैचारिक ढांचा की स्पष्ट अभिव्यवित संविधान में होती 
है। भारतीय संविधान जब यह कहता है कि उसका अभिप्राय 
सभी नागरिकों के लिये न्याय, स्वतंत्रता, समानता ओर भ्रातृत्व 
सुनिश्चित करना है, तो लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न यह 
है कि इन संकल्पों ओर दार्शनिक अभिव्यक्तियों के मूर्त रूप 
कैसे दिया जाय। संथाओं के ढांचे और उनकी कार्यविधि के 
विस्तार के द्वारा इन्हें सुनिश्चित करने का प्रयांस किया जाता 
है। भारतीय संविधान के संदर्भ में, लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
कुछ साधन वयस्क मताधिकार, समानता का अधिकार, खतंत्रता 
का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का 
अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और 
सांविधानिक उपचारों के अधिकार हैं। इस तरह संविधान 
नागरिकों के लिये कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, और 
साथ ही उनके कर्तव्य भी निर्धारित करता है। भारतीय संविधान 
के तीसरे भांग में मूलाधिकारोें का व्यापक वर्णन किया गया 
और बयालिससवें संविधान संशोधन ने मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 
की है। सरकछी तंत्र के अधिकार क्षेत्र की भी परिभाषा की 
गई है। संविधान में राज्य ओर लोगों के आपसी संबंध को 
परिभाषित किया गया है। एक दूसरे से क्या अपेक्षा को जाए, 
इसका भी पता चलता है। आधुनिक प्रजातंत्रीय संस्थाओं का 
प्रयास एक उत्तरदायी सरकार को व्यवस्थित करना है। चुनाव 


36 समाज राज्य और सरकार 


व्यवस्था, विधायिका के कार्य, न्यायपालिका का संगठन, इन 
सब का लक्ष्य यही होता है। संविधान द्वारा राज्य सत्ता पर 
नियंत्रण रखने के साथ एक न्यायसंगत राज्य की स्थापना का 
भी प्रयास किया जाता है। राज्य का संगठव और उसके कार्य 
की परिभाषा इस तरह की जाती है कि न्याय के लक्ष्य को 
प्राप्ति हो। 

जिन महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों की चर्चा पहले की गई है उनकी 
प्राप्ति संविधान में दिए गए संगठन पर निर्भर करती है। हमने 
पहले देखा है कि सरकारी ढाँचे के माध्यम से ही राज्य अपनी 
सत्ता का उपयोग करता है। विभिन्‍न सरकारी संगठन सभी 
लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम हैं। सरकार की कोन सी संस्थाएं 
उपयुक्त हैं? उनका संगठन कैसे हो? उन्हें कौन से अधिकार 
दिए जाएं? संविधान इन महत्त्वपूर्ण विषयों से संबद्ध होता है । 
भारतीय संविधान संघीय ढांचे के, अंतर्गत एक संसदात्मक 
सरकार की व्यवस्था करता है। इसके अनुसार विभिन्‍न स्तरों 
की संस्थाओं के अधिकारों ओर कार्यों का प्रतिवेदन किया गया 
है। कुछ ऐसे सिद्धांत शासनतंत्र को परिभाषित और नियंत्रित 
करते हैं। संत्ता के विभाजन का प्रभाव इस बात पर निर्भर है 
कि उनको कैसा कार्य रूप दिया गया है। संघीय व्यवस्था में 
सत्ता का विभाजन अधिक जटिल होता है और इसमें संविधान 
का अधिक महत्व होता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे | 
संस्थाओं के बीच, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और 
न्यायपालिका, और विभिनन स्तरों में जैसे संघीय व्यवस्था में 
सत्ता के विभाजन की विस्तृत चर्चा संविधान में होती है । 

संविधान भविष्य की दृष्टि से दार्शनिक ओर संगठन संबंधी 
ढांचे का निर्माण करता है। इसलिए यह एक जीवन्त दस्तावेज़ 
होता है। संविधान राज्य और सरकार को संगठित करता है, 
लेकिन उन्हें समाज की परिवर्तशील आर्थिक और राजनीतिक 
वास्तविकताओं का सामना करना पढ़ता है | संस्थाओं में परिवर्तन 
की इन प्रक्रियाओं को सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता 
है। परिणामस्वरूप सरकार के सिद्धांत, संगठन, सत्ता और 
कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। सभी जीवंत 
संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन की कार्यविधि की व्यवस्था 
करते हैं। संविधान संशोधन आवश्यक भी है ओर अनिवार्य 
भी | सरकारी पदों पर आसीन लोगों के स्थान पर दूसरे लोगों 
की नियुक्यिताँ करना भी आवश्यकता, होता है। समाज के 
विभिन्‍न सामाजिक-आर्थिक समूह सत्ता के लिए प्रतियोगी होते 


हैं ओर इन प्रतियोगिताओं का नियंत्रण और संमाधान सांविधानिक 
तरीकों से किया जाता है । सभी सरकारी संस्थाओं में कार्यकर्ताओं 
के नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। पदों पर आसीन 
कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 
पद से हटाने के लिए सांविधानिक तरीके होते हैं। लोगों को 
पद से हटोने का एक़ सामान्य तरीका चुनाव है, ओर अंतिम 
तरीका महाभियोग है। संशोधन ओर अन्य कार्यविधियों के 
द्वारा शासन में परिवर्तन की व्यवस्था संविधान द्वारा ही की 
जाती है। 

राज्य के वैचारिक आधार ओर संस्थाओं को निर्णायक बैधता 
संविधान के द्वारा प्राप्त होती है। इस तरह स्थापित राज्य की 
संस्थाएं निर्णायक रूप से बैध होती हैं। संविधान राज्य के 
दार्शनिक ओर वैचारिक आधार, और संस्था के पद, अधिकार 
एवं उपलब्धि के लिये लक्ष्य की तर्कसंगत व्यवस्था के बीच 
की एक कड़ी के रूप में काम करता है। 

अधिकतर देशों के संविधान एक दस्तावेज़ की आवश्यकता 
के स॑चेतन निर्णय के बाद बने हैं। अमेरिका के संविधान को 
787 में अंतिम रूप दिया गया। सोवियत संघ ने 98 में 
अपना प्रथम संविधान बनाया। भारतीय संविधान का निर्माण 
9 दिसम्बर 946 और 26 नवंबर 949 के बीच संविधान 
सभा के 308 सदस्यों द्वारा लम्बे विचार विमर्श के बाद हुआ | 
इन लिखित संविधानों में संस्थाओं ओर कार्यविधियों की व्यवस्था 
की गईं है। कुछ संविधान दूसरों की अपेक्षा अधिक विस्तृत 
होते हैं। भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है। इसके 
22 भागों में 395 धाराएं हैं और 9 अनुसूचियां संलग्न हैं। 
इसकी तुलना में, अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 धाराएं हैं, 
जिनमें 2 धाराएं बहुत ही छोटी हैं | ब्रिटेन का संविधान अलिखित 
संविधान का एक पुराना उदाहरण है, जहाँ 688 की “गौरव 
पूर्ण क्रांति' से शुरू होकर, संविधान का विकास कई शतकों 
में शने : शने : हुआ | ब्रिटेन के संविधान का कोई एक दस्तावेज 
नहीं है। सांविधानिक परंपरा (00॥एा079/ 
0०४७7 ०) द्वाग संस्थाओं के कार्यों के पूर्वनिर्णय की 
श्रृंखला से ही संविधान निर्मित है। 

लिखित संविधान की आवश्यकता कई कारणों से होती 
है। जो राज्य क्रांति जैसे सशक्त परिवर्तन के फलस्वरूप बनते 
हैं, उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार के 
इच्छित स्वरूप की ओर नए सिरे से अग्रसर हों। लोगों की 


राज्य और सरकार हा 


आकांक्षा और नेताओं की दूरदृष्टि का समावेश संविधान में 
हो जाता हैं,जेसे अमेरिका, सोवियत रूस, चीन ओर भारत के 
संविधानों में हुआ है। यह मात्र संयोग नहीं है कि संघीय 
सरकारों के लिए जैसे, (अमेरिका, सोवियत संघ, स्विटजरलैंड, 
कनाष्ठा, भारत आदि) एक लिखित संविधान की आवश्यकता 
अनुभव हुईं। सत्ता का विभाजन संघीय व्यवस्था का एक प्रमुख 
लक्षाग है और यह आवश्यक है कि किसी दस्तावेज़ में विभाजन 
का विस्तृत वर्णन हो। अमेरिका में प्रारंभिक 3 गज्य सत्ता 
विभाजन के एक सर्वसम्मत व्यवस्था पर ही सम्मिलित होने के 
लिए सहमत हुए थे। मतभेद की संभावनाओं के कारण एक 
दस्तावेज़ की उपयोगिता होती है जो विभिन्‍न घटकों के अधिकार 
क्षेत्र की साफ-साफ व्यवस्था करें। भारतीय संविधान का भी 
बह भाग जिसमें केन्द्र-राज्य संबंधों की चर्चा की गई है, 
संविधान के इस महत्त्वपूर्ण कार्य का उदाहरण है। 


कठोर और लक्चीला संविधान 


संविधान निसंदेह एक राजनीतिक दस्तावेज है। इसका स्वरूप 
एक विशेष राजनीतिक बांताबरण में सुनिश्चित होता है, जिसमें 
उस समय के विचारों और संस्थाओं के बारे में वरीयता का 
निश्चित प्रभाव पड़ता है। साथ ही वह शासन के ढांचे और 
कार्यविधि की व्यवस्था करता है जो भविष्य में भी लागू रहेगा | 
किसी भी देश की राजनीतिक स्थिति पूर्णतया स्थिर नहीं रहती, 
इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। नए सामाजिक और 
राजनीतिक समूह उभर आते हैं जिनके विंचार और मांगें भिन्‍न 
होती हैं। परिवर्तन के ये तत्व राजनीतिक प्रक्रिया ओर संस्थाओं 
पर अपना प्रभाव डालते हैं और राजनीति की संस्थापित व्यवस्था 
के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह परिवर्तन के तत्वों 
के बारे में अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करे। निरंतर पस्विर्तनशील 
तत्वों के बीच सांविधानिक ढांचा एक स्थायित्व की स्थिति प्रदान 
करता है। प्रत्येक संविधान के लिए यह आवश्यक हो जाता 
है कि संशोधन कार्यविधि के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था 
में परिवर्तन का प्रावधान करें। संविधान की संशोधन प्रक्रिया 
ओर उसको विभिन्‍न संस्थाओं की प्रकृति से ही यह पता चलता 
है कि संविधान कठोर है या लचीला। लिखित संविधान की 
कुछ कठोर होने की निहित प्रवृति होती है, क्योंकि इसमें संशोधन 
क्री एक विशेष कार्यविधि का प्रावधान होता है। 


ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था विधायिका द्वारा पारित नियमों 


द्वारा संविधान में परिवर्तन की अनुमति देती है। वह साधारण 
नियम और संवेधानिक नियम में भेद नहीं कर्ता। ब्रिटेन के 
संविधान का कोई एक विस्तृत दस्तावेज नहीं है, इसीलिये वहां 
की सवोच्च संस्था विधायिका द्वारां ही परिवर्तन लाये जा सकते 
यह परिवर्तन जाने की सबसे तलचीली व्यवस्था का उदाहरण 
है। इससे यह लाभ होता है कि ए़जनीतिक व्यवस्था खेच्छा 
और आसानी से अपमे को नये वातावरण और बदली हुई 
परिस्थितियों के अनुकूल बना लेती है। लेकिन यह व्यवस्था 
ऐसे राष्ट्रों के लिए ही उपयोगी है जहाँ की राजनीतिक परम्परा! 
बहुत समय से कार्यरत हों। ब्रिटेन की द्विदलीय व्यवस्था 
महत्त्वपूर्ण विषयों पर स्वस्थ बाद-विवाद सुनिश्चित करती है 
और राजनीतिक नियंत्रण का भी उपयोग करती है। राजनीतिक 
व्यवस्था में किसी भी प्रबल परिवर्तन का प्रस्ताव आम निर्वाचन 
के मुख्य विषय के रूप में रखा जाता है और उसका समाधान 
भी निर्वाचन के माध्यम से ही होता है। ब्रिटेन में राजनीतिक 
संस्थाओं और प्रक्रियाओं को सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल 
बनाने के लिये लम्बा समय मिला है। फलस्वरूप परंपराओं 
की जड़ें मजबूत हुई हैं ओर ये द्वत और प्रबल परिवर्तनों के 
लिये प्रहती का काम करती रही हैं। 


कार्ल जे, क्रेडरिक कठोर संनिधान के वर्णन के लिए दृढ़ 
शब्द पसंद कःते हैं। उनका कहना है कि ''कठोर का गुणसूचक 
विशेषण जानबूझकर या संयोगवश, प्रतिवेदन पर प्रतिकूल 
असर डालता है।'” इस प्रकार का संविधान ऐसी संस्थाओं का 
प्रावधान करता है जो लोगों के राजनीतिक अनुभवों की दृष्टि 
से अपेक्षाकृत नए होते हैं। सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक 
प्रक्रियाओं को नई संस्थाओं और व्यवहारों के अनुकूल होने में 
समय की आवश्यकता होती है। समन्वय की इस अवधि में 
जल्दी में या बार-बार किए गए परिवर्तन उचित नहीं होते । 
संविधान संशोधन के लिए विशेष प्राविधान के पक्ष में तर्क 
देते हुए एलेक्स डी. टाकीयावेली कहते हैं कि इससे “बहुमत 
की तानाशाही” से बचाव मिलता है। प्रजातंत्रीय ध्यवस्था में 
विधायिका भें राजनेतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। अनिवार्यतः 
विधायिका में कुछ दलों के अधिक प्रतिनिधि होते हैं और कुछ 
अल्पमत में होते हैं। विधायिका में निर्णय बहमत'के आधार 
पर लिए जाते हैं, जिससे इस बात की सतत्‌ संभावना रहती 
है कि ऐसे निर्णय अल्पमत के विचार और हित को पूर्ण सुएक्षित 
नहीं सब पायेंगे। बहुमत दल विधायिका के निर्णय अपने पक्ष 


/ 
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में करवाने में प्रायः सफल रहता है। यह स्थिति संवैधानिक 
धागओं में परिवर्तन जैसे महत्त्वपूर्ण निर्णयों के लिए मान्य नहीं 
हो सकती है। इसी कारण से सामान्य विधि और सांविधानिक 
विधि में भेद किया जाता है, जिसमें पहली विधि के लिये 
बहुमत का सामान्य नियम मान्य होता है, लेकिन दूसरे प्रकार 
की विधि के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है | यह कार्यविधि 
ऐसे समाज के लिये अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है जहां परिवर्तन 
टुत गति से हो रहा है और परंम्पराएं निरंतर परिवर्तनशील हैं | 
जिस समाज में सामाजिक विभाजन विषम हो ओर विविधताएं 
अधिक हों, वहां राजनीतिक स्थिति में स्थिरता श्रेयस्कर होती 
है। विविधता ओर परिवर्तन की ऐसी परिस्थिति में सांविधानिक 
संरचना के मूल सिद्धांत पर बल देना अधिक महत्त्वपूर्ण हो 
जाता है। एक परिभाषित ढांचे के अंदर संविधान संस्थाओं का 
प्रावधान करता है। इसमें कुछ प्रावधान मूलभूत होते हैं और 
कुछ परवती | क्ॉलीवर क्रामबेल ने राजनीतिक स्थिति के 
आधिरंभूत (॥॥[प00॥8) और “पारिस्थितिक'' (जो 
0०759 पक्षों का प्रभेद बहुत समय पहले किया था। 
भारतीय संविधान के संदर्भ में यह भेद उस समय प्रकाश 
में आया जब उच्चतम न्यायलय ने 973 ई. के केशवानंद 
भारती के .और 980 के मिनर्वा मिल्स केस के निर्णयों में 
धारतीय संविधान के मूल स्वरूप कें सिद्धांत की स्थापना की । 
इस निर्णय के अनुसार सेसेंदेलका संशोधन संबंधी अधिकार 
भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए नहीं 
किया जा सकता। भारतीय संविधान के प्रावधानों के परिवर्तन 
के लिए जो विभिन्‍न कार्यविधियाँ दी गई हैं वे ऊपर दिए गए 
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विधि भेद की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। भारत में सांविधानिक 
संशोधन तीन प्रकार से किया जा सकता है। कुछ प्रावधानों 
में संशोधन संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा 
किया जा सकता है। धारा 3, 4, 089 ओर 293 (अ) ऐसी 
धारएं हैं जिनमें राज्यों का सीमा निर्धारण, उनका नामाकंन और 
राज्य और केंद्र-शाप्तित प्रदेशों में द्वितीय सदन की स्थापना 
और उनके हटाये जाने की चर्चा की गई है | संविधान के प्रावधानों 
में अधिकांश ऐसे हैं जिनमें संसद के दो-तिहाई बहुमत द्वारा 
परिवर्तन किये जा सकते हैं। कुछ और प्रावधान ऐसे भी है 
जिनमें परिवर्तन के लिए दो-तिहाई बहुमत के साथ आधे से 
अधिक राज्यों की विधायिकाओं का अनुमोदन आवश्यक है । 
जिन प्रावधानों के लिए यह कार्यविधि आवश्यक हे वे हैं: 


राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्य के कार्यपालिका 

के अधिकार, उच्चतम ओर अन्य न्यायालय संबंधी प्रावधान, 

केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों का विभाजन, संसद 

के दोनों सदनों में राज्यों का प्रतिनिधित्व और धारा 368 जिसमें 
संशोधन कार्यविधि का प्रावधान है | केन्द्र व राज्यों के पारस्परिक 
विधायी संबंधों के अंतर्गत जिस संशोधन की चर्चा की गई है 
उसके लिये कुंछ कड़ी कार्यविधि का अनुसरण इसलिए आव- 

श्यक समझा गया क्योंकि इन प्रावधानों का संबंध केन्द्र और 

राज्य दोनों से है। इस तरह प्रावधानों के महत्त्व को ध्यान में 

रखते हुए विश्न्न प्रावधानों के लिये अलग-अलग संशोधन 

कार्यविधि दी गयी है। विभिन्‍न प्रावधानों के दार्शनिक आधार 
भी इस विभिन्‍न संशोधन प्रक्रिया में लक्षित होते हैं। 


अभ्यास्त 


), राज्य और सरकार में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 


2. राजनीतिक व्यवस्था से आप क्‍या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यस्था के संदर्भ में इसका वर्णन कीजिए ! 
' 5, साविधानवाद का वर्णन कीजिए तथा इसका महत्त्त बताइए ।। 
4, .कंठोर संविधान किसे कहते हैं? कठोर तथा लचीले संविधान में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 


5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
. (क) शबज्य सरकार से अधिक स्थायी है 
(ख) सामान्य विधि एवं साविधानिक विधि 


अध्याय 5 


सरकार का स्वरूप 


सरकार राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। कई बार राज्य और 
सरकार में भेद करना कठिन हो जाता है क्योंकि आमतौर पर 
नागरिक केवल सरकार के संपर्क में ही आते हैं। ग़ज्य एक 
अपूर्तअवधारणा (80930 007080॥ है, जिसे केवल 
अनुभव किया जा सकता है। राज्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति 
सरकारी संस्थाओं और कार्यविधियों के रूप में ही होती है। 
सरकार के संगठन द्वागा ही सत्ता का प्रयोग होता है। पहले 
हम राज्य और सरकार के भेद की चर्चा कर चुके हैं। सरकार 
के कई रूप हो सकते हैं। विभिन देशों में विभिन्न प्रकार की 
सरकारें होती हैं। सरकार के स्वरूप का वर्गीकरण समझने के 
लिए सरकार की सत्ता के आधार, उसकी मात्रा और उसके 
लक्ष्यों को समझना आवश्यक है। सरकार के विभिन रूपों, 
विभिन क्रिया-विधियों के द्वारा हम उनकी विभिनताओं को 


, सरलतपूर्वक समझ सकते हैं | सरकार कौ पूर्ण व्याख्या उनके* 


विविध कारकों द्वारा ही हो सकती है, जैसे सरकार का ऐतिहासिक 
विकास, देश की सामाजिक-आर्थिक अवस्था, अन्य देशों से 
संबंध,इत्यादि | इस तरह सरकारों का वर्गीकरण उनकी संवैधा- 
निक संस्थाओं तक ही सीमित नहीं होता। इसमें स्तस्थाओं के 
वास्तविक कार्यों पर भी विचार किया जाता है। कोई भी 
वर्गीकरण स्थायी नहीं हो सकता। उस पर बदलती हुई सामा- 
जिक-आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। 


धर्गीकरण की समर्याएं 


सरकाएें ओर उनकी संस्थाओं को किन वैचारिक इकाइयों की 
सूची में रखा जाए, यह वर्गीकरण के किसी भी प्रयास में 


निहित है। इस के दो तरीके हैं -- () हम राज्य और सरकार 
के विस्तृत बेचारिक रूप की अवधारणा के आधार पर सरकारों 
का वर्गीकरण कर सकते हैं। (2) दूसरा तरीका यह है कि 
विभिन्‍न सरकारों की व्याख्या कं और यह देखें कि सत्ता के 
वास्‍्तविक विभाजन और उनके कार्य की दृष्टि से कोन से मुख्य 
खरूप उभर कर आते हैं। अस्सु का सर्वविदित वर्गीकरण 
जिसमें 50 संविधानों की व्याख्या के आधार पर सरकार के 
तीन॑ मुख्य ख़रूपों की व्याख्या की गई है, वर्गीकरण का एक 
अच्छा उदाहरण है। तुलनामक राजनीति के क्षेत्र में कुछ 
आधुनिक अध्ययनों में इसी प्रकार का प्रयास किया गया है। 
वर्गकरण का खरूप कुछ भी हो, उसके वैचारिक रूप की 
व्यात्या आवश्यक है। वर्गीकरण में जब किसी एक बात को 
अन्य बातों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है तो अध्ययन के 
झुकाव का प्रश्न उठ सकता है इसका कारण अध्ययमकर्दा या , 
सैद्धान्तिक उपागम के सांस्कृतिक या विचारधारा संबंधी पूर्वागरह 
हो सकता है । पुर्णतया वस्तुपरक (20|80॥98) या झुकाव-रहित 
वर्गीकरण आसान नहीं हैं। जिन लोगों की अन्य वरीयताएं हैं 
उनके द्वारा किया गया वर्गीकरण भी अलग होगा। लोकतंत्र 
को सरकार का एक अच्छा ख़रूप॑ माना गया है, लेकिन इसकी' 
विभिन्‍न परिभाषाएं दी जाती हैं। अमरीका के विद्वानों द्वारा किये 
गये सरकार के कुछ वर्गीकरणों में सोवियत संघ को लोकतांत्रिक 
राज्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया। दूसरी दृष्टि से, 
सोवियत संघ और अन्य सामाजवादी ग़ज्य लोकतंत्र के अच्छे 
उदाहरण माने जाते हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि 
वैज्ञानिक प्रणाली मूल्य-मुक्त (४३७७७ ॥88) व्याख्या पर बहुत 
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बल देती है, किन्तु पूर्ण रूप से मूल्य-मुक्त अध्ययन साभव 
नहीं है । 

वर्गीकरण की एक समस्या यह भी है कि परिभाषिक शब्दों 
के अर्थ विभिन प्रप्तेगों और भाषाओं में. अलग-अलग होते 
हैं। संस्थाओं के अर्थ भी अलग हो जाते हैं। अमरीका, फ्रांस, 
सोवियत संघ और भारत, इम सभी देशों मे राष्ट्रपति प्रद है। 
लेकिन इस संस्था का अर्थ सभी देशों पें भिन्न-भिन्न है । ब्रिटेन 
और भारत में नौकरशाही को विभिन्‍न अर्थों में समझा 'जाता 
है। संसद, प्रधान मंत्री, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के अर्थ 
भी विभिन होते हैं। संविधान में संस्थाओं को किसी विशेष 
मान्यताओं और अपेक्षाओं के आध्रार पर सम्मिलित किया जाता 
है। लेकिन वास्तविक कार्यप्रणाली में ये संस्थाएं भिन्‍न हो सकती 
हैं। संस्थाओं का सांविधानिक खरूप और उनके वास्तविक 
कार्यों में भेद, वर्गीकरण और उनके वाऱवबिक कार्यों में भद, 
वर्गीकरण की एक समस्या है। सिद्धांत और व्यवहार में ओतर 
हो सकता है। 

इस तरह वर्गीकरण की कोई भी रूपरेखा अंतिम ओर स्थिर 
नहीं होती। प्रारंभिक वर्गकरण के बाद, सरकार के प्रत्येक 
प्रारूप (9700४/0॥0 का वर्णन आवश्यक होता है। सरकार 
के लोकतांत्रिक ओर अलोकतांत्रिक स्वछपों में विभाजन लोकतंत्र 
के वर्णन में सहायक सिद्ध होता है । इसके बाद यह आवश्यक 
है कि धिभिन प्रकार के लोकतंत्नों को उनके कार्यों के आधार 
पर वर्गीकरण किया जाए। सरकार के इस तरह के वर्गीकरण 
के निभिन्‍न स्तरों पर अलग-अलग विषयों का विस्तार किया 
जाता है। सरकार के विभिन्‍न खरूपों को समझने के लिए 

» वर्गीकरण महत्तपूर्ण है। 


राज्य और सरकार का स्लररूप 


शज्य और सरकार एक दूसे से इस तरह जुड़े हैं कि उनकी 
विशिष्टताओं और लक्ष्यों को समान मान लिया जाता है। जो 
विशिष्टताएं श्जनीतिक प्रक्रिया के मूल सामाजिक-आर्थिक 
संबंधों की ओर इंगित करती हैं, उनका संबंध मूलतः राज्य से 
है। एक पूंजीवादी राज्य की विशिष्टता उसके मूल आर्थिक 
संबंधों में है. जेसे व्यक्तिगत संपत्ति, सामाजिक समूहों के हित 
में राज्य सत्ता का प्रयोग इत्यादि । समाजवादी राज्य की परिभाषा 
आर्थिक संबंधों ओर संस्थाओं के पुनर्गठन के रूप में होती 
हैं। इस व्यवस्था में, व्यक्तिगत संपत्ति पर नियज्रण होता है। 


राज्य ही आर्थिक प्रक्रियाओं का संरक्षक होता है। सामाजिक 
वर्ग और उनके संबंधों का भी पुनर्गठन होता है। लोकतांत्रिक 
और अलोकतांत्रिक राज्यों का भेद भी इन्हीं मूल अधारों पर 
होता है, जो राजनीतिक प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रहती। 
इसका विस्तार सामाजिक संबंधों तक होता है। इसका अर्थ 
अक्सर उन आदर्शो से होता है जिन्हें राज्य प्राप्त करना चाहते 
हैं। समाजवाद और लोकतंत्र आधुनिक राज्यों के इसी तरह के 
आदर्श हैं। 





जरस्तु (लगभग 384-322 ई० पु) 


प्रख्यात यूनानी दा्शनिक। सिकन्दर महान का गुछू। 
राजनीति, दर्शन, विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान जैसे विषयों 
पर व्यापक्र रूप से लिखा। प्रसिद्ध पुस्तकें : 
“पालिटिक्स! (२20॥08), . “कॉन्सटीट्यूशास! 
((008॥॥॥॥079). 
दूसरी ओर, सरकार का खरूप उन संस्थाओं की ओर इंगित 
करता है जो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं जो 
निश्चय ही सामाजिक-आर्थिक तत्वों पर निर्भर करते हैं। यहां 
संस्थाओं के स्वरूप पर अधिक जोर दिया गया है जिल्हें 
आवश्यक अधिकार ओर कार्य दिए जाते हैं । 


सरकार का स्वरूप 


सरकारें का वर्गीकरण कोई भी हो, यह निर्णय आवश्यक हे 
कि वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए। ऐसे प्रयासों की 


सरकार का ख्तरूप पे 


शुरुआत अस्स्तू द्राण किए गए सरकारों के वर्गीकरण से हुई । 
जिन 50 संविधानों का विश्लेषण उन्होंने किया उनके वर्गीकरण 
के लिए दो मापदण्डों के मिश्रण को उपयोगी माना। एक आधार 
तो यह था कि कितने लोगों के हाथ में सत्ता निहित है। इस 
तरह राजतंत्र, कुलीनतंत्र और बहुतंत्र में इस आधार पर भेद 
किया गया कि इन तीनों में क्रमशः एक, कुछ, और बहुत 
“लोगों के हाथ में सत्ता होती हे। अरस्तू द्वाए प्रयुक्त दूसरा 
मापदण्ड यह था कि सत्ता का उपयोग किनके हित में होता 
है। ऊपर दिए गए सरकार के तीन स्वरूप समाज के हित में 


7 ९४४ 


लोकतत्र 


बहुतत्र 


> राजतत्र ४2 


कार्य करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बे मात्र उन लोगों 
के हित में कार्य करें जिनके हाथ में सत्ता है, अरस्ू ने ऐसी 
सरकार को उनका विकृत रूप माना। सरकार के तीन प्रकार 
के विकृत रूप हैं क्रमशः तनाशाही, वर्गतन्त्र और लोकतंत्र 
या भीड़तंत्र ! अरस्तू ने लोकतंत्र का प्रयोग भीड़तत्र अथवा 
सरकार के विकृत स्वरूप को दशने के लिए किया। अरस्तू 
परिवर्तन के ऐसे चक्र की भी चर्चा करते हैं जिसमें एक विशेष 
प्रकार की सरकार में विकृति आने के बाद वह दूसरे शुद्ध 
हक बदल जाती है। ऐसे परिवर्तन का क्रम निम्न चित्र में 
दिया है। 


तानाशाही 


कुलीनतत्नर 


अल वर्गत॑त्र कोल. 


अस्स्तू द्वारा सरकारों का वर्गीकरण 


लोगों की संख्या सामाजिक हित पें 
जिनके पास सत्ता है कार्य 

एक गाजतंत्र 

कुछ कुलीनतंत्र 

बहुत बहुत॑त्र 


विकृत रूप 


. तानाशाही 
वर्गतंत्र 


लोकतंत्र या भीड़ृत॑त्र 





42 समाज राज्य और सरकार 


आधुनिक “राज्य कार्य क्षेत्र व व्यवस्था" और “कार्य को 
सैद्धांतिक व्याख्या", दोनों ही दृष्टियों से जटिल हैं। वर्गीकरण 
के आधार भी व्यापक हो गए हैं। कुछ तो सरकार के संगठन 
तक ही सीमित हैं और अन्य अधिक व्यापक रूप से प्रक्रियाओं 
को भी सम्मिलित कर लेते हैं। सस्कार के संघात्यक ओर 
एकात्मक खरूपों में भेद संत्ताकेन्द्र की दृष्टि से किया जाता 
है। जब संपूर्ण क्षेत्र के प्रशासन की सत्ता का एक ही केंद्र 
होता है, तो उसे एकात्मक सरकार की स॑ज्ञा दी जाती है। ब्रिटेन, 
फ्रास, घाना ,आइवरी कोस्ट और चिली ऐसी सरकारों के उदाहरण 


|| 
संघीय व्यवघ्था में क्षेत्र का विभाजन खंडों में किया जा सकता 
है जिसमें अपनी सरकारों की स्थापना! होती है। इस व्यवस्था 
में एक केंद्रीय सरकार के साथ-साथ कुछ क्षेत्रीय सरकारे भी 
होती हैं। इस तरह संघीय व्यवस्था में सरकार दो स्तरों पर होती 
है -- एक पूरे क्षेत्र के लिए और दूसरी छोटे-छोटे क्षेत्रों के 
लिए। भारत में केंद्रीय सरकार ओर राज्यों की सरकार से हम 
परिचित हैं। इस प्रकार के द्विस्तीय सरकार के उदाहरण 
हैं -- अमरीका, सोवियत संध, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, 
ब्राजील, मलेशिया और भारत। 
संसदीय और अध्यक्षीय सरकारों का भेद विधायिका और 
कार्यपालिका के संबंधों की दृष्टि से किया जाता है। संसदीय 
व्यवस्था में विधायिका में राजनीतिक दलों के ध्रतिनिधित्व के 


आधार पर कार्यपालिका का संगठन होता है। विधायिका में 
जिस दल का बहुमत होता है, कार्यपालिका पर भी उसी का 
नियंत्रण होता है। ब्रिटेन इस पद्धति का उदाहरण हैं। जिन नए 
देशों में संसदीय सरकार का संगठन हुआ है, वे हैं घाना, 
इजिंप्ट ओर तंज्ञानिया। अध्यक्षीय सरकार में कार्यपालिका और 
विधायिका एक दूसरे से पृथक होते हैं। अक्सर इन पर 
अलग-अलग राजनीतिक दलों का नियंत्रण होता है। अमरीका 
के अतिरिक्त, चिली ओर ब्राजील इस पद्धति के उदाहरण हैं। 
कुछ और ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें दोनों के लक्षण हैं। भारत 
और फ्रांस ऐसे उदाहरण हैं जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों 
ही महत्त्वपूर्ण हैं। 

सरकार के वर्गीकरण में तीसरा प्रभेद लोकतांत्रिक और 
अलोकतांत्रिक या निरंकुशतावादी सरकारों में किया जाता है। 
लोकतांत्रिक आदर्शो में निष्ठा होते हुए भी लोकतंत्र की परिभाषा 
कई प्रकार से कौ जाती है, जिनमें बिभिन्‍्न विचार महत्त्वपूर्ण 
होते हैं। हम इन विषयों का विस्तुत उल्लेख आगे चल कर 
कोंगे | यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि इस प्रसंग में जनता 
के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण मापदण्ड होता है। 
इस उपागम में इस बात को महत्व दिया जाता है कि सरकार 
में लोक-सहभागिता ([20/0.॥0 ?६॥॥0]28४|07) किस हृद 
तक है। सरकार में जितने अधिक लोगों की जितनी अधिक 
सहभागिता होगी उसे उतना ही लोकतांत्रिक माना जायेगा । 


तालिका 


राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण हे 





वर्गीकरण का आधार प्रथम प्रकार द्वितीय प्रकार 

3, राज्य का स्वरूप (लक्ष्य, विचार धारा, नीति की दृष्टि से). पूंजीवादी समाजवादी 

2. सत्त) के प्रयोग का स्वकूप (व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक 
खतंत्रता की दृष्टि से) 

3. सत्ता का क्षेत्रीय विभाजन एकात्मक संघात्मक 

4. संविधान का स्वकूप कठोर-लचीला! लिखित-अलिखित 

.5, कार्यपालिका का स्वरूप संसदीय अध्यक्षीय _ 


प्रकार का सखरूप 43 


विचाधार के आधार पर भी सरकारों का वर्गीकरण किया 
जा सकता है जैसे कि समाजवादी, पूंजीवादी, निरंकुशतावादी,. 
लोकतांत्रिक इत्यादि | क्‍ 

ऊपर दिए गए चार प्रकार के बर्गीकरणों में यह ध्यान रखने 
की आवश्यक्रता है कि ये व्यापक बर्ग हैं ओर उनके कार्यों 
का निकट से परीक्षण आवश्यक है। सरकार के स्वरूप के 
चार जोड़ों में कई ऐसे हैं जिनमें आपस में समानता है। दूसरी 
ध्यान रखने योग्य बात यह है कि किसी भी प्रकार की सरकार 
किसी सुप्पष्ट और अनन्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आती । विभिन्‍य 
सरकारों के परीक्षण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनमें अधिकतर 
मिश्रित हैं जिनमें कई प्रकार की सरकारें के लक्षण होते हैं। 

कुछ आधुनिक विद्वान. 'बर्गीकरण' (08आ0०॥07) 
के स्थान पर "प्रारूपीकरण” (५०000/) और राज्य 
(586) के स्थान पर “राजनीतिक व्यवस्था” (२०॥॥08| 
8/909॥ का प्रयोग करते हैं। हम ऊपर देख चुके हैं कि 
राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का संबंध राजनीतिक 
प्रक्रियाओं से अधिक है | 960 ई, के बाद दिए गए "ग़जनीतिक 
व्यवस्था के प्रारूपीकरण” में सिर्फ सरकारों को ही सम्मिलित 
नहीं किया गया है, समाज में सत्ता के विभाजन के विभिन्‍न 
विषयों को भी सम्मिलित किया गया है । उनका बल सांविधानिक' 
संगठन के अतिरिक्त संस्थाओं के वास्तविक कार्यों पर भी है। 
जिन विद्वानों ने इस .प्रकार का कार्य किया है उनके कुछ 
उल्लेखनीय नाम हैं -- एडवर्ड शिल्स, गवर्ट ए. डाल, गेब्रीयल 
ए, आलमण्ड, एस. एन. आईजेंडडाट और ए, लिज़फार्ट । 


वर्गीकरण और तीसरी दुनिया की सरकारें 


उरेक्त वर्गीकरण का विकास मूलतः यूगेप और अमरीका जैसे 
क्षेत्रों के उन समाजों के परिप्रिक्ष्य में हुआ जहाँ राजनीतिक 
स्थायित्व (99/0॥0) था| यहां सरकारी व्यवस्था का विकास 
अपनी सुविधा के अनुसार क्रमशः और अधिकतर विकास की 
अवप्था में हुआ। दूसरे महायुद्ध के उपनिवेशवाद। 
(000079॥97॥) के अंत के फलस्वरूप एशिया और अफ्रीका 
के जिन देशों को खतंत्रता मिली, उनकी सरकारों को स्पष्ट 
वर्गों में नहीं रखा जा सकता | इन देशों की मुख्य समस्या यह 
है कि परिवर्तन की विभिन्‍न शक्तियां और प्रक्रियाएं एक ही 
समय में या बहुत थोड़े समय में सक्रिय हैं। इसको 
"अल्पकालिक परिवर्तन” की संज्ञा दी जाती है। ये देश 


स्‍ 
उपनिवेशवादी व्यवस्था का बहुत दिनों तक हिस्सा रहे हैं इसी 


कारण इन्हें अपने आर्थिक कार्यक्रमों के संपादन में अनेक 
समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ समाज और सरकार 
में अस्थिरता की स्थिति दिखाई देती है । कभी-कभी ये अस्थिरताएं 
अन्य देशों ओर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के कारण भी होती हैं। 
इन्हीं कारणों से इन देशों में सरकार लगातार बदलती रहती 
है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसी एक सरकार के स्थायित्व 
प्राप्त करने से पहले ही बदलाव आ जाता है। 


ये नए स्तंत्र देश उन्हीं देशों के उपनिवेश रहे हैं जहाँ 
सरकार के उपरोक्त खरूपों का क्रमिक विकास हुआ। 
उपनिवेशवादी देशों की कई संस्थाएँ उपनिवेशों के स्वतंत्र होने 
के पहले ही अपनी जड़ें जमा चुकी थीं। नव स्वतंत्र देशों में 
कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विकसित देशों की कुछ संस्थाओं को 
अपना लिया। लेकिन जहां इन संस्थाओं को थोपा 
(7705९)गया, उन देशों की स्थिति भिन्‍न थी | इसका परिणाम 
यह हुआ कि स्रंस्थाओं का स्वरूप तो बना रहा, लेकिन कार्य 
की दृष्टि से उनका वास्तविक अर्थ बदल गया। ऐसे बहुत 
उदाहरण हैं जिनमें संस्थाओं के पारिभाषिक नाम स्पष्ट रूप से 
भ्रामक हैं | 

वर्गीकरण के दो मापदण्डों के आधार पर, विशेषततः तीसरी 
दुनिया के देशों के परिप्रेक्ष्य में बल दिया है -- (4) सरकार. 
द्वारा प्रमुख आर्थिक नीतियों का अनुम्रण ,और (2) सरकार 
पर असैनिक /या सैनिक नेतृत्व का निर्यत्रण। पहले मापदण्ड 
के अनुसार उन देशों में भेद किया जाता है जो विकास का 
पूंजीबादी रास्ता अपनाते हैं और दूसरे जो समाजवादी रास्ते पर 
चल रहे हैं। ब्राजील और मैक्सिको पहले प्रकार के उदाहरण 
हैं, ओर क्यूबा दूसरे प्रकार का। बहुत से देशों ने मिश्रित नीति 
को अपनाया है। तीसरी दुनिया के देशों में भेद इस दृष्टि से 
भी किया जाता है कि कहाँ की शासनप्रणाली असैनिक है और 
कहां की सैनिक। सैनिक शासन के देशो के उदाहरणों की 
कमी नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बारीबारी से सैनिक 
और असैनिक शासन के अंदर रहे हैं। तीसरी दुनिया के देशों 
में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। 


+:एए दुनिया के उन राष्ट्रीं की सूची बनाइए जिनमें 
सैनिक शासन हैं। 





समाज गश़ज्य और सरकार 


अभ्यास 


). उन कारकों की व्याख्या कीजिए जो किसी भी देश की सरकार के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। 
2. सरकार के वर्गीकरण में कौन-कोन सी कठिनाइयां हैं? 
3. तृतीय विश्व के देशों की सरकारों के स्वरूप में बार-बार परिवर्तन के लिए कौन-कोन से कारक उत्तरदायी हैं? 
आप तृतीय विश्व के देशों की सरकारों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे। 
4, निननलिखित विषयों पर टिप्पणी कीजिए : 
क. सरकार के दो खरूँप -- 
(१) लोकतान्रिक तथा (2) निरकुशतावादी 
ख., वर्गकरण और प्रारूपीकरण 


अध्याय ७ 


लोकतांत्रिक ओर अलोकतांत्रिक सरकार 


वर्तमान शताब्दी में लोकतंत्र सरकार का एक खरूप ही नहीं, 
बल्कि सर्वमान्य खरूप है। आज शायद ही कोई ऐसा देश है मो 
अपने को अलोकतांत्रिक घोषित करता है। यहाँ तक कि हम 
लोकतंत्र को ही स्वीकार्य मानते हैं। लेकिन यह ध्यान रखने 
की बांत है कि बहुत से देश बीसवीं शताब्दी में ही लोकतंत्र 
के आदर्शों को पूर्णतया प्राप्त कर सके हैं -- वयस्क मताधिकार 
का आरंभ जर्मनी में 99 ई. में, स्वीडन में 920 ई. में, 
फ्रांस में 4945 ई, में और ब्रिटेन में 948 ई. में हुआ। भारत 
जैसे तीसरी दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक आदर्श की जड़े 
स्वतंत्रता संग्रांम के दोरान ही जम चुकी थीं, जो इनकी संस्थाओं 
में परिलक्षित होती हैं। लोकतत्र शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों 

डेपोस” और “क्रेशिया" का संयुवत रूप है, जिसका अर्थ 
है लोक प्राधिकार। 


सरकार के एक ख़रुप से अधिक, लोकतंत्र रहन-सहन का 


एक तरीका है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का आदर्श 


है जिसका ध्येय भानव के पूर्ण विकास के द्वार सामाजिक 
कल्याण की प्राप्ति है। यह तभी संभव है जब व्यवित को 
अपने क्रियाकलापों के लिए पूर्ण ओर समान खतत॑त्रता प्राप्त हो 
और वह अनावश्यक प्रत्िबंधों से मुक्त हो। ऐसी स्थिति प्राप्त 
करने में लोकतंत्र सहायक होता है। 


लोकतंत्र का सिद्धांत तीन भुछा आदशें पर आधारित हैं। 
इसमें व्यक्ति को महत्वपूर्ण ओर मूल इकाई माना गया है। 
व्यक्तिगत अधिकार ओर खतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया 
जाता है। सभी व्यक्तियों की योग्यता को उचित महत्व दिया 
जाता है। किसी भी प्रकार का भेद, यथा वय, जाति, शिक्षा 


या लिंग के आधार पर, लोकतंत्र के आदर्शों के प्रतिकूल है। 
व्यक्तिगत अधिकार और ख़तंत्रता सुनिश्चित करने के लिए 
“कार के कार्यों में लोक सहभागिता आवश्यक है। वयस्क 
मताधिकार सहभागिता का सबसे प्रत्यक्ष रूप है, जिसके द्वारा 
सरकार बनती है और नेता चुने जाते हैं। लेकिन सहभागिता 
का अत॑ यह नहीं है | इसकी पहुंच सरकार द्वारा निर्णय लेने 
को प्रक्रिया में सहभागिता तक होनी चाहिए | सरकार के संगठन 
ओर कार्यों पर लोगों का निरीक्षण और नियंत्रण होना चाहिए। 
सरकार के प्राधिकार को स्वीकार के के साथ ही, व्यक्तिगत 
अधिकार ओर खतंग्रता को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। 


सत्ताधारी सरकार लोकतांत्रिक मानदण्डों से रहित होती हैं । 
सरकार के लोकतांत्रिक ओर अलोकतेत्रिक ख़रूपों में लोक 
सहभागिता और लोक उत्तरदायित्र की दृष्टि से भेद किया 
जाता है। अलोकतांत्रिक सरकारों के लिये जिन शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है, वे हैं प्तावादी, अधिनायकवादी और 
सर्वसत्तात्मक | इन तीनों शब्दों में पाया जाने वाला लक्षण हे 
सत्ता का असीमित उपयोग। जहाँ एक ओर सभी प्रकार की 
सरकारों को प्राधिकार की आवश्यकता होती है ओर वे उसका 
उपयोग भी करती हैं (अर्थात्‌ नागरिकों द्वारा अभ्यांसवंश 
आज्ञापालन) , सत्तावादी सरकार के पास असीमित सत्ता होती है। 


अलीकतांत्रिकता 


लोकतांत्रिक ओर अलोकतग्रिक सरकारों में भेद उनके लक्ष्य और 
उन्हें प्राप्त कले के साधन की दृष्टि से किया जा सकता है। 
सत्तावादी सरकार यह निर्णय लेती है कि व्यक्ति के लिए क्या 


कं समाज ग्रज्य ओर सरकार 


अच्छा है? व्यक्ति के पास अधिकार या खतंत्रता हो अथवा 
नहीं? सरकार स्वयं ही निर्णय लेती है कि किन नीतियों का 
अनुसरण किया जाए। जब राज्य ओर सरकार के कार्य समग्र 
व्यक्ति को आच्छादित कर लेते हैं, तब उसे सर्वसत्तात्मक राज्य 
की संज्ञा दी जाती है। समाज के सभी समूहों ओर क्रियाकलापों 


पर केंद्रीय प्राधिकार का नियंत्रण होता है। इस तरह की सरकार 
लोगों के घितन ओर विचार को भी नियंत्रित करने का प्रयास 
करती है। सरकार के पास अमियंत्रित सत्ता होती है। इसी तरह 
के एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है, 
अधिनायकवाद । एलफ्रेड कॉबेन के शब्दों में, "अधिनायकवादी 
सरकार एक व्यक्ति की सरकार को कहते हैं, जिसने अपना 
पद, वंशानुक्राम में नहीं, शक्ति प्रयोग या सहमति, या फिर 
इन दोनों के मिश्रण के आधार पर प्राप्त किया है। उसके पास 
परम संप्रभुता होती है जिसका प्रयोग वह अपनी इच्छानुसार 
करता है ।'' इस तरह की सरकार पर कभी-कभी एक राजनीतिक 
दल का अधिकार भी होता है। शक्ति इसका आधार होती है, 
जिसमें अधिनायक के अधिकार में अमीमित सत्ता होती है। 


एक सत्तावादी सरकार शीघ्रता से निर्णय लेने में सक्षम 
होती है। इस सरकार का एक गुण जिसका जिक्र किया जाता 
है, वह है कार्यकुशलता । यह देश के लिये समय पर शक्तिशाली 
और स्थाई सरकार प्रदान करती है। तीसरी दुनिया के कुछ 
देशों के सैनिक शासक अपनी सरकार का यही ओचित्य बताते 
है। सत्तावादी सरकार अपने नागरिकों से उच्च देशभक्ति की 
भावना भी सुनिश्चित करती है। दूसरा पक्ष यह है कि देश के 
शासन में यह सरकार व्यक्ति को कोई महत्त्व नहीं देती | उन्हें 
कोई भी नागरिक या राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। 
सत्तावादी सरकार शक्ति पर आधारित होती है और इसलिए 
अधिक बल॒प्रयोग कर सकती हे। सत्ता के केंद्रित होने के 
कारण सरकार या नेतृत्व का परिवर्तन निर्विष्न और शांतिपूर्ण 
नहीं होता। इस प्रकार का परिवर्तन, आकस्मिक शासन परिवर्तन 
(0000 ०' 8॥80 या क्रांति के फलस्वरूप होता है। दोनों ही 
अवस्थाओं में सरकार को सत्ताच्युत करने में शक्ति का प्रयोग 
होता है। अन्य देशों से संबंध में भी सत्तावादी सरकार आपसी 
समझबूझ की कमी दिखाती है। इस तरह की सरकार दूसरे 
देशों के साथ अपने संबंधों में अक्सर अधीर हो उठती है, जो 
अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सहायक नहीं । 

सत्तावादिता एक प्रकार की प्रवृत्ति है जिसमें सत्ता का 


केंद्रीकण होता है। कभी-कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी 
सत्तावादी प्रवृत्ति आ जाती है। फिर, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो 
अधिक सत्तावादी होते हैं, जिनका असर उनके कार्य करने के 
तरीके पर पड़ता है। लोकतंत्र में भी इस तरह के नेता होते 
हैं। तीसरी दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक और सत्तावादी 
सरकार सत्ता में बारी-बारी से आती रहती है। इसलिए, 
लोकतांत्रिक और सत्तावादी इन्हें एक गुण के रूप में देखना 
चाहिए जो सरकार ओर नेताओं में कम या अधिक मात्रा में 
पाई जाती है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ सरकार 
लोकतंत्र का स्वरूप तो रखती हैं, लेकिन वास्तविक कार्य में 
सत्तावादी होती हैं । वस्तुतः लोकतंत्र एक ऐसा आदर्श है जिसकी 
प्राप्ति आसान नहीं है। 


लोकतंत्र के रूप : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 


जनता का प्रत्यक्ष शासन लोकतंत्र का शुद्धतम रूप है, जिसमें 
सभी लोग सरकार के कार्य में हिस्सा लेते हैं।. प्लेटो द्वारा 
वर्णित नगर-राज्य में इस तरह की व्यवस्था दिखाई गई है। 
प्राचीन भारत के ग्रामीण गणराज्य में प्रत्यक्ष सहभागिता की 
व्यवस्था थी। जनमत सेग्रह /36/७8१७00॥7)) और उपक्रमण 
(॥09५86) जैसे कुछ साधन स्विट्जरलैंड ओर अमरीका के 
कुछ राज्यों में प्रचलित हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रजात॑त्र के ये साधन 
वहीं संभव हैं जहां की जनसंख्या थोड़ी हो। नगर-राज्य स्वयं 
ही छोटे थे ओर फिर सहभागिता का अधिकार नागरिकों को 
ही था -- दास और औरतें उनसे वंचित थीं। आधुनिक राज्य 
आकार ओर जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विशाल हैं और इनमें 
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो छोटे हैं, 
और कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो*्सीमित हैं लेकिन इनमें सभी 
की सहभागिता प्रभावकारी नहीं हो पाती । आधुनिक युग में 
लोकतंत्र का अर्थ लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष शासन ही है। निर्वाचन 
या चयन द्वार एक छोटे समूह का गठन होता है, जो जनता 
की ओर से कार्य करता है। इसी को प्रतिनिधि-व्यवस्था कहते 
हैं । लेखकों और दार्शनिकों में उचित और प्रभावकारी प्रतिनिधित्व 
वादविवाद का विंषय रहा है, जिसमें कई प्रकार के प्रश्न उठाए 
गए हैं। किन लोगों का प्रतिनिधित्व होना है? किन तत्वों का 
प्रतिनिधित्व होना चाहिए? प्रतिनिधि समूह कितना बड़ा होना 
चाहिए? जनता के प्रति प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व किस प्रकार 
सुनिश्चित किया ज/६? इन प्रश्नों के उत्तर में ही संस्थाओं और 
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प्रक्रयाओं के बारे में सुझाव दिए गए हैं। अंततः नियमित 
अंतराल से प्रतिनिधियों के चुनाव को भ्रेयस्कर माना गया है । 


द अल जनमत संग्रह तथा उपक्रम फे अतिरिक्त वापस बुलाना 
(१७०४॥) भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अन्य साधन 


है। इसका अर्थ मालूम कीजिए। 
विशिष्ट जनमत संग्रह (2॥90|90॥8) का अर्थ बताइये | 





लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं 


उपरोक्त आदर्शों के आधार पर प्रजातांत्रिक सरकार स्वतंत्रता 
और समानता के मूल सिद्धांतों की प्राप्ति सुनिरिथक्त-कह््वी है। 
सरकार जनता की सामान्य स्वीकृति पर आधारित होती है, जिसे 
जनमत की संज्ञा दी जाती है। इस स्वीकृति को प्राप्त करने 
और प्रभावकारी बनाने के लिए सरकार एक विशेष अवधि के 


लिए चुनी जाती है। ब्रिटेन में हर पांच वर्ष में आम चुनाव ' 


होते हैं। अमरीका में राष्ट्रपति का चुनाव चार वर्ष के लिए 
होता है। सोवियत संघ की विधायिका, सुप्रीम सोवियत, चार 
वर्षों की अवधि के लिए चुनी जाती है। भारत में संसद सदस्यों 
और राज्यों के विधान सभा के सदस्यों का चुनाव हर पांच वर्ष 
में होता है। ये चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते 
हैं, जिनमें हर बयसस्‍्क नागरिक को चुनाव में हिस्सा लेने का 
अधिकार है। हर व्यक्ति के मत का समान महत्त्व होता है। 
खतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन ही लोकतांत्रिक सरकार का आधार 
है। इस तरह से चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं जो पूरे देश 
में लागू होते हैं। इस व्यवस्था के ओचित्य के लिए यह तर्क 
दिया जाता है कि जो कानून निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा बनाए 
जाते हैं उनके लिए लोगों के व्यापक हित का ध्यान में रखना 
आवश्यक है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के सरकारी पद के 
लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए समान अवसर प्रदान करती 
है। इस तरह मताधिकार के साथ ही निर्वाचन प्रतियोगिता में 
भाग लेने का अधिकार भी होता है । 

जब लोग वोट के ज़रिए अपना मत प्रगट करते हैं तो यह 
स्वाभाविक है कि उनमें प्रतिनिधियों और वादविवाद के विषयों 
के बारे में मतभेद होगा। प्रतिनिधियों में भी निर्णय लेते समय 
प्रतांतर हो सकता है। कुछ एक कानून का पक्ष लेंगे तो दूसरे 
उसके विपक्ष में होंगें। ऐसी स्थितियों को सुलझाने के लिंए 
लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का सिद्धांत अपनाया जाता 


है। जिस विचार को बहुमत मिलता है वह मान लिया जाता 
है। जिस प्रतियोगी को बहुमत मिलता है उसे निर्वाचित घोषित 


| कर दिया जाता है। लेकिन जब निर्वाचन संपन्न हो जाता है 
. तो अल्पमत, जिन्होंने विपक्ष में मत दिया था, बहुमत द्वारा 
, लिए गए निर्णयों से बाध्य होते हैं | बहुमत सिद्धांत का प्रतिपादन 


सर्वप्रथम ईसा के पांच शताब्दी पहले एथेंस के प्रसिद्ध नेता 
पेरिकिल्स ने किया था। दूसरी तरफ, अल्पमत विचार ओर 
उनका पक्ष लेने वाले मतदाताओं को लोकनीति के निर्णय में 
महत्त्व दिया जाता है। बहुमत का निर्धारण किस प्रकार किया 
जाए? साधारण बहुमत (5॥7[08 (००५) को सबसे 
अधिक स्वीकृति प्राप्त है। इस व्यवस्था के अनुसार जो विचार 
या जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त - 
होता है उसे मान्य घोषित किया जाता है। कहीं-कहीं आनुपातिकक 
प्रतिनीधित्व (407007॥079 जि७०7980॥9/०7]) का 
सिद्धांत अपनाया जाता है। इसके अनुसार किसी मत या प्रत्याशी 
को जिस अनुपात में समर्थन मिलता है, वह प्रतिनिधि सभा ' 
के संगठन में परिलक्षित होता है। पूर्ण बहुमत (#[080|9 
/०ं०7 9) के सिद्धांत के अनुसार आधे से अधिक मतदाताओं 
का समर्थन आवश्यक है। बहुमत निश्चित करने के इन तरीकों 
में सामान्य बहुमत' सबसे सरल है और इसीलिए इसे अधिक 
स्वीकार- किया जाता है। 

लोकतांत्रिक सरकार के जिन मानदण्डों की चर्चा हुई है उन 
सबके पीछे यह प्रयास है कि सरकार को उत्तरदायी बनाया 
जाए। सरकार की सत्ता सीमित करने की; दृष्टि से लोकतांत्रिक 
व्यवस्था कुछ कानून और अधिनियम प्रतिपादित करती है जो 
सरकार के कार्य के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं। उपरोक्त 
सिद्धांत ओर कार्यविधि जैसे स्वतेत्रता, समानता, नियमित अंतराल 
पर ख़तंत्र और निष्पक्ष चुनाव, समान अवसर, बहुमत का 
सिद्धांत, आदि देश के मूल कानून में प्रतिस्थापित किए जाते 
हैं। उनका अनुसरण सरकार की सख्ेच्छा पर नहीं छोड़ा जाता। 
ये मूल कानून अक्सर संविधानिक प्रथाओं या समाज की परंपरा 
के मानदण्डों में भी निहित होते हैं। इन सभी अवस्थाओं में . 
लोकतोबत्रिक सरकार के लिए कानून का शासन (नि७७ 


- (9५/) एक मानदण्ड के रूप में स्वीकार्य है। 


क्षमताएं और कमजोरियां 


लोकतंत्र आधुनिक युग के चिंतन का एक हिस्सा बन चुका 
है। कोई भी देश यह घोषित करने को तैयार नहीं कि उसकी 
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सरकार अलोकतांत्रिक है। लेकिन लोकतंत्र का अर्थ विभिन्‍न 
विचारधाराओं के अनुसार अलग-अलग दिया जाता है। 
लोकतांत्रिक सरकार की क्षमताओं ओर कमजोरियों पर विचार 
इस दृष्टि से नहीं किया जाता कि उसकी तुलना सरकार के 
दूसरे स्वरूपों से काँ। इसका ध्येय यह है कि इस तरह की 
सरकार के कार्य, उससे अपेक्षाएं, ओर उनकी सीमाओं को 
अच्छी तरह समझें। इस विचारविमर्श से लोकतंत्र का कार्य 
ओर अच्छा हो सकता है। 


लोकतांत्रिक व्यवस्था जिन सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे 
व्यक्तिगत खतंत्रता, खतंत्र ओर न्यायसंगत चुनाव, बहुमत का 
नियम, उनका ध्येय शासक और शासित के बीच सुदृढ़ कड़ी 
स्थापित करना है। इसके लिए जिन साधनों को अपनाया जाता 
है उसका लक्ष्य यह स्पष्ट करना होता है.कि सरकार लोगों के 
, समर्थन के आधार पर पदासीन होती है, और लोगों को सरकार 
के कार्य का पुर्नर्विविवन करने का मौका मिलेगा। अगर कोई 
कमी पाई गई तो मत द्वारा सरकार को पद.से हटाया जा सकता 
है। लोगों में इस तरह का विश्वास सरकार को स्वाभाविक 
बैधता प्रदान करता है। वस्तुतः लोकतंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया 
- वैधता को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं 
और प्रक्रियाओं द्वारा पारित कानून आसानी से सरकार कर लिए 
जाते हैं ओर लोग खेच्छा से उनका पालन करते हैं। 


लोकतंत्र लोगों में विभिन्‍्नताओं की अपेक्षा समानताओं पर 
अधिक बल देता है। यह प्राकृतिक आंधकार (५8७७) 
20५9) के सिद्धांत का अनुमोदन करता है, जिसके अनुसार 
सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किया जाता है। 
इससे सबको समान अधिकार और अवसर प्राप्त होता है। 
लोगों की सहभागिता से राजनीतिक प्रक्रिया ओर संस्थाओं के 
बारे में अधिक जानकारी मिलती है और उनमें सम्मिलित होने 
की भावना आती है। लोग सरकारी संस्थाओं और उनके कार्य 
के बारे में अधिक अवगत ओर श्रिक्षित हो जाते हैं। उन्हें 
अपने अधिकारों ओर कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती हे 
और वे उसके प्रति सजग हो जाते हैं। लोकतंत्र अपने नागरिकों 
को प्रभावकारी प्रशिक्षण देता है। अपने ऊपरे शासन करने 
की क्षमता पर जो विश्वास दिखाया जाता है उससे लोगों में 
स्वाभिमान और गौरव की भावना आ जाती है। इन सब कारणों 
'से राजनीतिक व्यवस्था को अंततः अधिक एकीकरण और 
सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जे, एस-मिल के 


शब्दों में प्रजातंत्र “किसी भी राजतंत्र की अपेक्षा बेहतर और 
उच्चतर राष्ट्रीय चस््रि को ओ्रोत्साहन देता है।'' 

सरकार के दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसे लोगों की 
इच्छाओं, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और मांगों के प्रति 
स्वाभाविक रूप से संवेदनशील बना देती है। सरकार इस बात 
के -प्रति सजग रहती है कि उम्रका कार्य लोगों के हित और 
कल्याण के अनुकूल हो। चुनाव प्रक्रिया में समाज के सभी 
वर्गों का महर्प होता है। इस तरह लोकतांत्रिक सरकार लोगों 
के कल्याण के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। इससे सरकार 
को बेनथम द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती 
है, “अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ।' 

समाज और सरकार में आपस में सामंजस्य आवश्यक है । 
दोनों में परिवर्तन, आता है, जिनका प्रकार और परिमाण 
अलग-अलग होता है। समाज सतत्‌ परिवर्तनशील है जिसमें 
नई शक्तियां, नए विचार, और लोगों के नए समूह, पुराने की 
जगह लेना चाहते हैं। अक्सर भरे नई शक्तियां प्रचलित सरकार 
में परिवर्तन लाना आवश्यक समझती हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया 
के अंतर्गत चुनाव की स्वाभाविक प्रक्रिया में निर्विध्न परिवर्तन 
आ सकता है। इन मानदण्डों क्रे अंदर ही अधिक प्रबल 
परिवर्तन भी लाए जा सकते हैं। इस तरह विभिन दल सत्ता 
प्राप्ति के लिए प्रतियोगी होते हैं और दलों के अंदर भी लोगों 
में प्रतियोगिता होती है। निर्वाचित संस्था और प्रतिनिधि 
परिवर्तनशील सामाजिक शाक्तियों के प्रति संवेदनशील होते हैं 
और ये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में दिखाई पड़ते 
हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था आसानी से अपने को बदलती हुई 
परिस्थितियों के अनुकूल बना लेती है। कर ता का स्तर और 
परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता, ये दोनों लोकतांत्रिक 
सरकार को स्थायित्व प्रदान करते हैं । 

लोकतांत्रिक सरकार की कुछ कमजोरियों पर ध्यान देना 
आवश्यक है। इसमें सभी लोगों को समान समझा जाता है 
और इस तरह व्यक्तिगत प्रतिभा की अवहेलना हो जाती है। 
फलतः लोकतंत्र सर्वोत्तम लोगों को नहीं, औसत लोगों का 
शासन होता है। जिस सरकार पर सतत्‌ दबाव ओर प्रत्युत्तर 
में दूसरे दबाव पड़ते रहेंगे, वे अपनी इच्छित दिशा में असानी 
से अग्रसर नहीं हो पाएगी। हर समय इस बात की संभावना 
रहती है कि सरकार अभीष्ट निर्णयों के स्थान पर लोकप्रिय 
निर्णय ले लेगी। मूल हित ओर वरीयता की दृष्टि से समाज 
के विभिन वर्गों में अंतर तो होता ही है। संघषों और संघर्ष 
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की परिस्थितियों के बीच, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय समाज 
के सभी वर्गों को मान्य नहीं हो सकते। कुछ ऐसे निर्णय भी 
हो सकते हैं जो सरकार के लिए अभीष्ट हों, लेकिन जिसे 
लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं हो। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक 
सरकार, जो आम जनमत पर सर्वथा निर्भर है, इस विचार के 
' सामने झुक जाती है कि निर्णय लोगों को स्वीकार होगा या नहीं । 
चुनाव प्रणाली के जरिए लोकतंत्रीय सरकार का गठन होता 
है। इसकी मुख्य मान्यता यह है कि मनुष्य समान होते हैं। 
किसी भी समाज में पूर्णतया समानता की स्थिति नहीं होती है। 
असमानताएं कई प्रकार की होती हैं ओर इनमें कई अनिवार्य 
होती हैं। आर्थिक असमानता एक ऐसी सुस्पष्ट असमानता है 
जिसका निर्वाचन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। धनी लोगों का 
' निर्वाचन व्यवस्था पर अधिक अप्तर होता है। गरीब लोगों का 
मत देने का निर्णय अक्सर उन लोगों से प्रभावित होता है 
जिनके पास अधिक साधन हैं। निर्वाचन पर विभिन्‍न प्रकार 
की असमानताओं का असर होता है, आर्थिक, सामाजिक, 
धार्मिक, जातीय, लेंगिक। ख़तंत्र और न्यायसंगत निर्वाचन का 
संपादन हर समय संभव नहीं हो पाता। निर्वाचन पर प्रभाव 
के संदर्भ में लोकमत (2.00॥0 ०[आ॥0॥) निर्माण की चर्चा 
होती है, जिसे तीसरे दशक में वाल्टर लिपमैन ने सामने रखा 
था। समाचार पत्र, रेडियो, और टेलीविजन जैसे संचार और 
' प्रचार के साधन समाज के कुछ आर्थिक रूप से प्रमुख लोगों 
के प्रभाव में होते हैं। कई देशों में उन पर सरकार का पूरा 
नियंत्रण होता है। निर्वाचन पर जो लोकमत परिलक्षित होता है 
वह इन्हीं तत्वों द्वारा परिचालित होता है। हित समूहों और 
दबाव समूहों की भी इस प्रसंग में अपनी भूमिका होती है। 
आम जनता के मत पर उत्तेजक भाषण करने वालों का भी 
प्रभाव पड़ता है। 


बहुमत का सिद्धांत जिसकी चर्चा हमने पहले की है, 
कभी-कभी “बहुमत निरंकुशता” की तरह काम करता है | इस 
शब्द का प्रयोग डी. टाकियावेली ने किया था। आम चुनाव 
और निर्णय लेने की स्थिति, इन॑ दोनों में हट समय एक अल्पमत 
होता है जो इन॑ प्रक्रियाओं पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता । 
सरकार आखिर बहुमत के समर्थन पर ही सत्ता में आती है। 
'ऐसा भी हो सकता है कि जो दल चुनाव में अल्पमत में हैं, 
उसे संसद में इतना स्थान मिल जाए कि उसे बहुमत प्राप्त हो 
जाए | सामान्य बहुमत [ज॥[0॥8।४9|0॥9) व्यवस्था में अक्सर 


ऐसा होता है। भारत में कांग्रेस पार्टी इसका एक अच्छा उदाहरण 
है, जिसके पक्ष में मत 977 में 34,5 प्रतिशत और 984 
में 49.0 प्रतिशत के ब्रीच घटता-बढ़ता रहा है। यही बहुमत 
दल ओर उसके प्रतिनिधि पूरे समाज के लिए कानून बनाते हैं । 
चुनाव की प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाएं खर्चीली होती 
हैं। आम चुनाव में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और 
उसके संगठन ओर संचालन में राज्य को काफी व्यय करना 
पड़ता है। भारत में मतदाताओं की संख्या 952 में 73, 
2]3, 635 थी, जो 984 तक बढ़कर 235, 84, 209 हो 
गई। 984 के आम चुनाव में 4, 79, 02 मतदान केंद्र थे, 
जिनमें चुनाव संपादन में 23, 95676 राज्य कर्मचारी तैनात 
थे। इस पैमाने पर चुनाव करवाने में अगर अधिक खर्च होता 


है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भारत सरकार ने 984 


ई० में 20 राज्यों में चुनाव करवाने में 856, 358 रु० खर्च 
किया। फिर, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम चुनाव के 
अलावा ऐसे कई अवसर आते हैं जब चुनाव करवाए जाते 
हैं। भारत में संसद ओर राज्य विधायिका के पंचवर्षीय चुनाव 
के अलावा और कई चुनाव होते हैं, जेसे राष्ट्रपति का चुनाव 
और नगर निगम ओर ग्राम पंचायत जैसी स्थानीय संस्थाओं के 
चुनाव । ऐसे अवसरों पर खर्च आखिर समाज के साधन के 
ही होता है । चुनाव के बाद जो संस्थाएं बनती हैं उनके रख-रखावे 
ओर कार्य में भी काफी खर्च होता है। लोकतांत्रिक सरकार के 
साथ जो उपकरण जुड़े हैं, वे समाज के साधन पर बोझ बन 
जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में . 
फिजूलखर्ची होती है। यह ध्यान देने योग्य विषय है कि लाभ 
खर्च के आनुपातिक नहीं हैं। 


लोक-उत्तरदायित्व की व्यवस्था में यह आवश्यक है कि 
सरकार के कार्य पर नियंत्रण हो और उसकी वेधता लोगों की 
स्वीकृति पर आधारित हो | विधायकों और मंत्रियों द्वारा नियंत्रण 
से निर्णय लेने में अक्सर देरी हो जाती है। विधायी प्रक्रिया में 
ही काफी समय लग जाता है। लोगों द्वारा निर्वाचित नेताओं 
का पद पर होने का अर्थ है कि प्रशासन पर अव्यवसायी लोगों 
का अधिकार | लेकिन आधुनिक राज्य के बहुत से निर्णय ऐसे 
होते हैं जिनकी विषयवस्तु और कार्यविधि जानने के लिए 
विशेष-ज्ञन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति हो सकती 
है जब तकनीकी ओर प्रशासनिक दृष्टि से अभीष्ट निर्णय 
इसलिए ताक पर रख दिए जाएं कि उनके लोकप्रिय होने पें' 
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संदेह है। यह आरोप अक्सर लगाया जाता है कि लोकतांत्रिक 
सरकार हर समय कार्यकुशल शासन नहीं दे पाती। 


सफल लोकतंत्र के लिए अनुकूल वातावरण 


सरकार के सभी स्वरूपों का निर्धारण समाज के द्वारा होता है, 
लेकिन लोकतांत्रिक प्रकार पर इसका असर ज्यादा होता है। 
इसका स्पष्ट कारण यह है कि लोगों की सहभागिता के आधार 
पर ही सरकार की स्थापना होती है। निर्वाचन पद्धति हर व्यवित 
को महत्व देती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि लोग 
“वांछनीय” ओर “अवांछनीय” के बीच भेद पहचानें । 
प्रभावशाली सामान्य बुद्धि और राज्य के कार्य के बे में चैतन्य 
भी सहायक होते हैं| इस दृष्टि से शिक्षा महत्त्वपूर्ण है। लेकिन 
स्कूल ओर कॉलेज में प्राप्त औपचारिक शिक्षा ओर राजनैतिक 
शिक्षा में भेद किया जाता है। औपचारिक शिक्षा के बगैर -भी 
राजनीतिक शिक्षा संभव है। भारत जैसे देशों में इसका प्रचुर 
प्रमाण मिलता है, जहाँ साक्षर और शिक्षितों की संख्या थोड़ी 
 है। इसका यह अर्थ नहीं कि औपचारिक शिक्षा की कोई 
भूमिका है ही नहीं। यह तो मानव के व्यक्तित्व के विकास के 
लिए आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए शिक्षा आवश्यक है 
क्योंकि व्यक्ति और उसका विकास ही लोकतंत्र का आधार है। 

इस प्रसंग में जे? एस मिल ने कुछ विशेष बातों का ज़िक्र 
किया है। लोकतांत्रिक सरकार लाने के लिए लोगों की क्षमता 
और वास्तविक इच्छा इसकी सफलता के लिए आवश्यक है | 
लोकतंत्र जब संकट की स्थिति में हो तो उसे बचाने के लिए 
तैयार रहना चाहिए। नागरिकों द्वारा कर्तव्यों का पालन भी 
महत्त्वपूर्ण है। 


चुनाव में हिस्सा लेना तो महत्त्वपूर्ण है ही, साथ ही सरकार 
के 'कामकाज में सतत्‌ दिलचस्पी भी आवश्यक है। चुनाव 
राजनीतिक दल ओर हित समूह जैसी संस्थाओं द्वारा लिए गए 
निर्णयों कौ जटिल प्रृंखला का चर॒प बिंदु है । विभिन प्रतियोगियों 
में से चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनना पड़ता है। राजनीतिक 
दल और उम्मीदवार लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 
व्यापक प्रचार करते हैं। निर्वाचक मण्डल उम्मीदवारों के 
गुण-अवगुण की विवेचना करते हैं। यह सभी अक्रियाएं चुनाव 
से पहले होती हैं। इन सभी क्रियाकलापों में अधिक लोगों का 
भाग लेना महत्त्वपूर्ण होता है। चुनाव जहां इन प्रक्रियाओं का 
' अंतिम छोर है, वहीं दूसरी प्रक्रियाओं की शुरुआत भी है। 


इसके आधार पर नेताओं का चुनाव होता है और निर्णय लेने 
के लिए संस्थाओं का संगठन किया जाता है। एक सजग 
लोकमत द्वारा निर्णों की समालोचना और उनके विभिन्‍न 
पहलुओं पर सुझाव, उन्हें समाज के लिए अधिक उपयुक्त 
बनाते हैं। निर्णयों की विषय वस्तु और उनके परिणामों में लोगों 
की दिलचस्पी महत्त्वपूर्ण है। ऐसी सतत्‌ दिलचस्पी से निर्णय 
लेने वाली संस्थाएं लोगों की आवश्यकताओं और मांगों के 
प्रति अधिक संवेदनशील को जाती हैं । ऐसे निर्णय लोग आसानी 
से स्वीकार करते हैं। इसका कारण सिर्फ यह नहीं कि ये निर्णय 
सरकार द्वारा लिए गए हैं ओर उन्हें लागू किया जाएगा। एक 
कारण यह भी है कि जिन लोगों को इन्हें स्वीकार करना है वे 
यह समझते हैं कि ये निर्णय क्या हैं ओर उनका आशय क्या है। 


लोकतांत्रिक सरकार के लिए लौीगों में अपने अधिकार और 
कर्तव्य के बारे में उच्च कोटि की चेतना इसलिए आवश्यक है 
कि लोक-इच्छा इसका आधार है। सरकार का चुनाव करना 
महत्त्वपूर्ण है। इसमें सरकार में परिवर्तन लाने का अधिकार भी 
निहित है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के बहुत से व्यापक 
अधिकार हैं जिनके उपयोग में नियंत्रण की आवश्यकता होती 
है। उदाहरणखरूप, नागरिकों की सरकार और उसके निर्णयों 
का प्रतिवाद करने का अधिकार है। फिर, नागरिकों को विभिन्न 
प्रकार की ख्तंत्रता के अधिकार दिए जाते हैं। इन अधिकारों 
का सावधानी से और नियंत्रित रूप से व्यवहार करना चाहिए। 
नागरिकों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में चेतना 
आवश्यक है। हम ऊपर देख चुके हैं कि अधिकार और कर्तव्य 
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति का अधिकार तभी 
प्राप्त होता हे जब दूसरे अपने कर्तव्य का पालन करें। स्वतंत्रता 
का अधिकार तभी तक सुरक्षित रह सकता है' जब तक दूसरे 
उस अधिकार में दखल न देने का, कर्तव्य निभाएं | लोकतांत्रिक 
सरकार अपने नागरिकों को अधिक अधिकार देती है ओर 
इस्तीलिए अधिक कर्तव्य की भावना की प्रत्याशा “की जाती 
है। अपना मतदान करने जैसे कुछ कर्तव्यों का पालन करना 
आवश्यक है, जिससे चुनाव करने के अधिकार का-प्रयोग ही 
सके ओर साकार पर नियंत्रण रखा जा सके | अपने अधिकारों 
ओर कर्तव्यों का समुचित प्रयोग करने के लिए लोकतंत्र में 
नागरिकों को अपनी इच्छा व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी 
चाहिए निर्वाचन के समय लोग अपनी पसंद के अनुसार मत 
देने की स्थिति में होने चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोकतांत्रिक 
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सरकार का मूल आधार है। जिस समाज में सामाजिक और 
आर्थिक समानता न हो वहाँ सतंत्रता का पूर्ण निर्वाह कठिन 
हो जाता. है। असमानता की स्थिति में जो लोग सामाजिक या 
आर्थिक रूप में पिछड़े हैं, वे चुनाव की स्वतंत्रता का उपयोग 
नहीं कर पाते । चुनाव के खर्चे में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। 
इसलिए केवल धनवान ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। गरीबों 
पर धनी लोगों का बैसे भी प्रभुत्त रहता है और वे धनी लोगों 
के प्रभाव में अपना मतदान करते हैं। इसी प्रकार का प्रभाव 
तथा कथित ऊंची जातियाँ समाज के पिछड़े वर्गों पर भी डालती 
हैं। वे वर्ग जो कि सामाजिक ओर आर्थिक रूप से अधिक 
सम्पन हैं, मतदान की प्रक्रिया में अन्य वर्गों पर प्रभाव डालते 
हैं,। भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग 
'तथा भूमिह्दीन मजदूर, जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े 
हैं, अपने अधिकारों की प्राप्ति में कठिनाई का अनुभव करते है । 


प्रजातंत्र चुनाव के समय और अपने काम में बहुमत सिद्धांत 
का पालन करता है। जिस उम्मीदवार या दल को बहुमत 
मिलता है, वह पदासीन होता है। विधायिका जैसी संस्थाओं 
में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ये कार्यविधि 
समाज के बहुमत वर्ग को महत्व देती है। लेकिन प्रजातांत्रिक 
सरकार को समाज में मतैक्य (0500587909) के आधार पर 
कार्य करना चाहिए। सिर्फ बहुमत का डी नहीं, अल्पमत का 
भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में, लोकतंत्र में अल्पमत के 
हितों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता 
है। लोकतंत्र में अल्पमत के अधिकारों का आदर आवश्यक है | 


लोकतंत्र में सामान्यत : विभिन्‍न विचारों, दृष्टिकोण, दलों 
और सिद्धांतों के प्रति उदाएता आवश्यक है। विभिन्‍न आदर्श 
और विचार आखिर समाज में ही उत्पन्न होते हैं। इस उदारता 
के फलस्वरूप प्रतिद्वंद्वी समूहों में स्वस्थ प्रतियोगिता होती है, 
जिससे लोकतंत्र को बल मिलता है। 

अल्पमत के प्रति उदारता और सम्मान के कारण विरोधी 
पक्ष लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। संसदीय व्यवस्था 
में जिस दल का बहुमत होता है वह पदासीन हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त कुछ दल अल्पमत में होते हैं, जिन्हें प्रतिपक्ष 
कहते हैं। यह सरकार के कार्य -के प्रति सतत्‌ सतर्क रहते हैं। 
ये कार्य के बारे में प्रश्न पूछते हैं और वैकल्पिक सुझाव रखते 
हैं। चुनाव में ऐसा सर्वधा संभव है कि जो दल एक समय में 
अल्पमत में है उसे दूसरे समय में बहुमत मिल जाए। ऐसे 


समय में विपक्षी दल में यह क्षमता होनी चाहिए कि सरकार 
का निर्माण कर सके। ब्रिटेग ओर भारत जेसे देशों की संसद 
के कार्य में विपक्ष की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सरकार 
पर प्रभावकारी नियंत्रण रखते हैं। विपक्ष के अभाव में लोकतंत्र 
पर एक दल या एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है ओर 
बह एक अधिनायकवादी सरकार में बदल सकता है। 


तीसरी दुनिया ओर लोक सहभागिता का विरोधाभास 


लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने अस्ति्व और कार्य दोनों के लिए 
लोगों की सहभागिता पर निर्भर रहती है। इसके विशेष माध्यम 
हैं चुनाव, वयस्क मताधिकार, निर्वाचित विधायिका, राजनीतिक 
दल ओर दबाव समूह। जहां एक ओर लोकतंत्र की संपूर्ण 
प्रक्रिया सहभागिता पर आधारित है, वहीं इससे सरकार के 
कार्य में कठिनाई भी उत्पन्न हो सकती है| कुछ वर्ग सहभागिता 
की प्रक्रिया से अलग रह सकते हैं, तो कुछ अन्य वर्गों की 
अति-संहभागिता हो सकती है। 

कोई भी लोकतंत्र रज्यकार्य में शत प्रतिशत लोगों की 
सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पाया है । फिर, सहभागिता समान 
मात्रा में नहीं होती। अगर हम सहभागिता के सबसे प्रत्यक्ष 
तरीके, मतदान को ही लें, तो हम पाएंगें कि पुरने ओर अधिक 
विकसित देशों में भी मतदाताओं का प्रतिशत कम रहा है। जो 
लोग वास्तविक मतदान करते हैं उनकी औसत प्रतिशत ब्रिटेन 
में 74, अमेरिका में 59, ओर स्विट्जरलैंड में 53 है। भारत 
में यह संख्या लगभग 60 रही है | सहभागिता के अन्य माध्यमों 
में ये प्रतिशत और भी कम है। असहभागिता के कई कारण 
हो सकते हैं। असमानता के कारण कम आमदनी या कम 
बैभव वाले लोग अपनी इच्छा प्रकट करने में कठिनाई का 
अनुभव कर सकते हैं। ऐसे समूहों में यह भावना हो सकती 
है कि उनकी सहभागिता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि निर्णय 
हर हालत में उन्हीं लोगों के पक्ष में होगा जिनका प्रभुत्व है। 
लोकतंत्र में निष्ठा का अभाव इस भावना से भी हो सकता है 
कि व्यवस्था संवेदनशील नहीं है, उनकी सहभागिता का कोई 
प्रभावकारी असर नहीं होगा। कुछ लोग यह भी समझते हैं 
कि मत का कोई मूल्य नहीं होगा। इस प्रसंग में विभिन्‍न विषयों 
के बारे में या सहभागिता के अधिकार के बारे में, अनभिज्ञता 
की भी चर्चा की जाती है। ऐसी स्थिति भी हों सकती है कि 
लोग विभिन्‍न दबावों के कारण यह निर्णय न ले पाएं कि 
किसका पक्ष लिया जाए। सहभागिता का अर्थ आए निर्णय 
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पर प्रभाव डालना ही है, तो कुछ लोग यह सोच मे हैं कि 
हर हालत में निर्णय उनके पक्ष में ही होगा। इस तरह 
असहभागिता समाज के विभिन्न वर्गों में हो सकती है ओर 
हर वर्ग का अपना कारण हो सकता है ] ये विभिन्‍न असहभागी 
वर्ग सर्वधा पृथक भी नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ होते 
हैं। इन वर्गों के अतिरिक्त कुछ राजनीतिक समूहों की प्रचलित 
राजनीतिक व्यवस्था से असहमति होती है, ओर वे आमूल 
परिवर्तन चाहते हैं । 

जो लोग हिस्सा लेते हैं, उनकी सहभागिता की मात्रा 
अलग-अलग होती है। न्यूनतम स्तर पर तो वे होते हैं जो 
चुनाव में सिर्फ अपना वोट डाल देते हैं। ऐसा हो सकता है 
कि चुनाव की प्रक्रिया से इनका कोई लगाव न, हो और इन्हें 
चुनाव के मुंददों ओर उम्मीदवारों के बारे में कुछ भी पता न 
हो | कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो वोट तो नहीं डालते लेकिन 
राजनीतिक दलों के अन्य कार्यों में हिस्सा लेते हैं| कुछ प्रतियोगी 
उम्मीदवारों के पक्ष में सक्रिय हो सकते हैं | कुछ स्वयं उम्मीदवार 
हो सकेते हैं। अगर हम दल, दबाव समूह, और हित समूह 
में हिस्सा लेने की बात करें, तो ऐसे लोगों की संख्या कम 
0 | इस तरह हम देखते हैं कि सहभागिता के कई स्तर 

ते हैं। 

सहभागिता का अभाव पहलू का एक ही रुख है। बहुत 
से लोगों द्वाग अतिसहभागिता भी कभी-कभी समस्या का कारण 
बन जाती है। समाज में विभिन्‍न प्रकार के समूह होते हैं और 
उनके हित भी अलग-अलग होते हैं। सहभागी समूह अपना 
हित सामने रखते हैं और इस बारे में सरकार से उनकी कुछ 
अपेक्षाएं होती हैं। ऐसा हो सकता है कि सरकार के समक्ष 
ऐसी बहुत सी माँगे हों और उन सबको संतुष्ट करना संभव 
न हो। ऐसी स्थिति में सहभागी समूहों की अपेक्षाएं अपूर्ण रह 
जाती हैं। ऐसे समूहों के सामने, सरकार कुछ उपायों को 
आवश्यक समझ सकती है जिससे विभिन्‍न समूहों ओर मांगों 
में समन्वय स्थापित हो सके ओर उन पर नियंत्रण हो सके | 
अक्सर ये उपाय सत्तावादी व्यवस्था की शुरुआत होते हैं। 
तीसरी दुनिया के कई देशों ने सहभागिता के इस फैलाव के 
सामने अपने को निरुत्तर पाया ओर सैनिक शासन का सहारा 
लिया | 

असहभागिता और अतिसहभागिता की समस्याएं बहुलवादी 
(20॥8॥29) विद्वानों के विचार के भुख्य विषय हैं। ऐसे कुछ 
विद्वानों के नाम हैं: डेविड टूमन, राबर्ट ए, डाल, चार्ल्स ई, 


लिंडबॉम, नेलसन डब्ल्यू, पोल्सबी, डेबिड ई,एप्टर और आर्ड 
लिज्ञफार्ट । इनकी ध्याख्या और उन पर आधारित समाधान दो 
प्रकार के हैं: उदार बहुलवादी और उग्र बहुलवादी। पहले 
विचार के लेखक मुख्य रूप से सत्ता में प्रभावकारी हिस्सेदारी 


* को आवश्यक मानते हैं ओर समाज में ऐसे प्रतियोगी सत्ताकेंद्रों 


की स्थापना चाहते हैं, जिससे सामाजिक समूहों में पारस्परिक 
संबंध स्थापित हो सके । विभिन्‍न समूहों के प्रतियोगी विशिष्ट 
वर्ग सत्ता के पदों पर आसीन होने चाहिए। समूहों और 
विशिष्टवर्गों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही लोगों को अधिक ओर 
प्रभावकारी सहभागिता के अवसर प्रदान करती है। इससे 
लोकतंत्र भी सुनिश्चित होता है। इस तरह राबर्ट ए. डाल के 
बहुतंत्र (?0घ/09५) का अर्थ है बहुत से लोगों का शासन, 
जिसमें लोकतांत्रिक पद सोपान की व्यत्रस्था हो। ये तर्क और 
सुझाई गई व्यवस्था, ऐसे समाज की व्याख्या पर आधारित हैं 
जहां स्थायित्व है ओर जिसमें सामाजिक विभाजन तीखा नहीं 
है, उदाहरण के लिए अमेरिका जैसे औद्योगिक रूप से विकसित 
देश | उदार बहुलवादी समाधान की सफलता के लिए प्राय 
मतैक्य आवश्यक है। तीसरी दुनिया के देशों में सामाजिक 
विभाजन और संघर्ष तीखा है और प्रतियोगिता असमान समूहों 
और व्यक्तियों में है 


उग्र बहुलबादी समाधान जनता और सरकार के बीच कोई 
बिचौलिया नहीं चाहता। उनके अनुसार एक मात्र प्रभावकारी 
समाधान है, लोगों की प्रत्यक्ष और प्रभावकारी सहभागिता। 
उचित रूप से संगठित छोटी राजनीतिक इकाइयों से इस लक्ष्य 


' की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा ले 


सकें। संस्थाओं को पद सोपान के रूप में सजाने से कुछ 
समाधान नहीं को सकता। सत्ता समुदाय के पास ही होनी 
चाहिए। इस व्यवस्था के कुछ श्रयोगों के उदाहरण जो दिए 
जाते हैं, वे हैं यूगोसलाविया में कारखाने के स्तर पर खप्रब॑ध, 
तंजानिया के उजामा' गांव, और स्वीडन के मोटर कारखाने में 
मज़दूर समूह । भारत में प्रारंभिक स्तर पर पहल की जो चर्चा 
हमने पहले' की है वह प्रभावकारी सहभागिता के इसी प्रकार 
के समाधान का उदाहरण हैं। 


इस तरह लोकतांत्रिक सरकार ओर उसके उदात्त आदर्श 
और लक्ष्य कदांपि ही आसान विकल्प नहीं है। इसकी सफलता 
के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का निरूपण अत्याधिक सावधानी 
मे किया जाना चाहिए | 
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अभ्यास 


4. लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार का सत्ताधारी और सर्वसत्ताधारी सरकार से अन्तर स्पष्ट 
' कीजिए | ह 
2, लोकतांत्रिक सरकार के गुण बताहुए । 
3. लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक होती हैं? 
4, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों नहीं संभव हैं? 
5, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 
(क) लोकतंत्र में जन संचार साधनों की भूमिका 
(ख) “बहुतंत्र”' क्या है? 
(ग) लोकतंत्र की प्रक्रिया ओर "असहभगिता”" और "अतिसहभगिता 
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सरकार के तीन मुख्य कार्य हैं: कार्यकारी, विधायी ओर 
न्यायिक | ये कार्य विभिन संस्थाओं को सोंपे जाते हैं। पंसदीय 
ओर अध्यक्षीय सरकारों में भेद इस दृष्टि से किया जाता है 
कि कॉर्यपालिका और विधायिका के बीच बया संबंध है ओर 
ये किप्त स्रीमा तक एक दूसरे से खतंत्र हैं। अध्यक्षीय शासन 
में ये दोनों पृथक होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका 
, का उद्गम स्थान विधायिका है। “सत्ता का विलय” संसदीय 
सरकार की विशेषता है ओर "सत्ता का पृथवकाण” अध्यक्षीय 
सरकार की। इनमें दूसरा अंतर यह है कि कार्यकारी सत्ता का 
स्थान निर्धारण। संसदीय व्यवस्था में “सरकार का प्रधान 
तथा “रज्य का प्रधान” पृथक-पृथक होता है। भारत का 
राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट राज्य के प्रधान हैं और इन 
दोनों देशों में सरकार के प्रधान हैं, प्रधान मंत्री। अध्यक्षीय 
सरकार में ऐसा कोई भेद नहीं होता। यहाँ समस्त कार्यकारी 
अधिकार एक व्यक्ति को सौंप जाते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति 
वहां की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटेन ओर 
अमेरिका संसदीय ओर अध्यक्षीय व्यवस्था के सर्वमान्य उदाहरण 
हैं। कुछ अन्य व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें दोनों की विशेषताएं 
मोजुद हैं। 


संसदीय व्यवस्था 


संसदीय व्यवस्था में विधायिका का गठन पुख्यत; निर्वाचित 
प्रतिनिधियों द्वाा किया जाता है। जिस राजनीतिक दल को 
बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को प्रधान मंत्री के पद के 
लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रधान मंत्री, मंत्री-परिषद का 


गठन करता है जिसके सदस्य वे सांसद होते हैं जो उसी के 
दल के हों। इस तरह संपूर्ण कार्यपालिकाः बहुमत दल के 
सदस्यों से निर्मित होती है। मंत्रितपरिषद के अंदर ही एक छोटा 
समूह होता है जिसे मंत्रिमंडल (080॥70) कहते हैं। भारत 
की मंत्री परिषद में केबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त ग़ज्य मंत्री 
और उपमंत्री, और कभी-कभी ससदीय सचिबों का स्थान भी 
होता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को अधिक महत्व दिया जाता 
है और प्रधान मंत्री उनसे नियमित मंत्रणा करता है। उनके पास 
सरकार के महत्त्वपूर्ण विभागों का स्वतंत्र कार्य भार होता है | 
गज्यमंत्री केबिनेट मंत्री के साथ सेलग्न होकर- किसी सरंकारी 
बिभाग का काम देखते हैं। उन्हें विभागों का खत॑त्र कार्य भार 
भी दिया जा सकता है। उपमंत्री केबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री 
के साथ जुड़े होते हैं, और कार्य संपादन में उनकी मदद करते 
हैं। वित्त जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग के मंत्री के साथ कई उपमंत्री 
होते हैं। संसदीय सचिव का कार्य मंत्रियों को उनके संसदीय 
मामलों में सहायता करने तक ही सीमित रहता है। भारतीय 
संविधान की धारा 74 () में गष्टपति द्वारा प्रधान मंत्री ओर 
धागा 75 (॥) में मंत्रीपरिषद की नियुवित की प्रस्तावना है। 
मंत्रियों की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री को सिफारिश 
पर की जाती है। प्रधान मंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों का चुनाव 
करता है और आर प्रधान मंत्री चाहता है तो उन्हें इस्तीफा 
देना पड़ता है। प्रधान मंत्री आर विधायिका में विश्वास खो 
देता है तो उसे अपने मंत्रिपरिषद के साथ त्यागपत्र देना पड़ता 
है। ऐसा उस हालत में भी होता है जब॑ उसी दल का कोई 
अन्य नेता पद संभालता है। नया नेता फिर से अपने मंत्रिपरिषद 
का गठन करता है। 
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विधायिका में राजनीतिक दलों की स्थिति के आधार पर 
ही प्रधान मंत्री की नियुक्ति होती है। अगर विधायिका में दल 
की स्थिति के अनुसार किसी दल को स्पष्ट बहुमत हो तो॥ 
प्रधान मंत्री की नियुक्ति स्वत: सिद्ध होती है। दल-प्थिति 
स्पष्ट मे होने की स्थिति में प्रधान मंत्री की नियुक्ति से संबंधित 
निर्णय राज्य के प्रधान द्वारा लिया जाता है। 

पदासीन हो जाने पर मंत्रिपरिषद, प्रधान मंत्री और सरकार 
के सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक 
उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य 
उसके सभी निर्णयों का प्रकट रूप से समर्थन करें। जैसे हेरी 
ई० एक्सटाइन कहते हैं, 'एक का कार्य हर एक का है और 
वे एक साथ पद पर बने रहते हैं या पदच्युत होते हैं।” अगर 
कोई मंत्री, मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमति प्रकट करता है, 
तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस व्यवस्था में यह भी प्रावधान 
है कि अगर प्रधान मंत्री संसद में विश्वास खो देता है तो उसे 
अपने मंत्रियों के साथ त्यागपत्र देना.होगा। मंत्रिमंडल के सभी 
निर्णयों के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ-साथ मंत्री अपने 
विभागीय कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होता 
है। भारत में मंत्रियों को दिए जाने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण विभाग 
-गृह, विदेश, वित्त, उच्चोग, कृषि ,आदि हैं। हर मंत्री अपने 
विभाग की नीतियों और कार्यों के लिए उत्तदायी होता है। मंत्री 
अपने विभागों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। 
मंत्रिमंडल के सामने वही विषय लाए जाते हैं जो राजनीतिक 


रूप में विवादास्पद हों | साधारण स्थिति में मंत्री अपने विभागों * 


ओर संबंधित विषयों के बारे में निर्णय लेते हैं। वे इन विभागों 
के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होते हैं। इस तरह मंत्रितयों का 
उत्तरदायित्व व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है । 
यह उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति होता है जहां विश्वास खो 
देने पर प्रधान मंत्री और मंत्रियों के पास एक महत्त्वपूर्ण अधिकार 


यह होता है कि वह विधायिका की अवधि पूरी होने से पहले 


ही उसे विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं। 

संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित करती है 
और उसके लिए पूरी सावधानी बरतती है। यह विधायिका के 
प्रति उत्तरदायित्व के माध्यम से होता है, जो अंतत : लोकमत 
पर आधारित होता है। इस कड़ी के अभाव में मंत्री और 
प्रधानमंत्री तानाशाही तरीके अपना सकते हैं। विधायी 
उत्तरदायित्व सरकारी विभाग की नीतियों और कार्य पर प्रभावकारी 
नियंत्रण रखते हैं। 


अध्यक्षीय व्यवस्था 
यह व्यवस्था विधायी और कार्यकारी सत्ताओं के पृथक्‌करण 
के सिद्धांत पर आधारित है। हम अमेरिका का उदाहरण लें 
जहां राष्ट्रपति और विधायिका, जिसे कांग्रेस कहते हैं, इन दोनों 
का चुनाव अलग-अलग होता है। कांग्रेस के दो सदनों, 
प्रतिनिधि सभा ओर सीनेट, का चुनाव विभिन्‍न निर्वाचन सिद्धांतों 
के आधार पर ओर अलग अवधि के लिए होता है| राष्ट्रपति 
का चुनाव जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए होता है 
ओर वह जनता से सीधी वैधता प्राप्त करता है। राष्ट्रपति 
विधायिका का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति और कांग्रेस एक 
दूसरे से पृथक्‌ रूप से कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के कार्य पर 
विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं होता ओर सामान्य रूप से 
बह राष्ट्रपति को पद से हटा भी नहीं सकती है। ऐसा पदच्युति 
के अंतिम तरीके,महाभियोग से ही हो सकता है। राष्ट्रपति . 
विधायिका के दोनों सदनों को संबोधित करता है और अगर 
चाहे तो, संदेश भेज सकता है, लेकिन वह कांग्रेस को विघटित 
नहीं कर सकता । 

अमेरिका का राष्ट्रपति परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल 
का गठन करता है। ये विधायिका के सदस्य नहीं होते। अगर . 
कोई विधायक मंत्रीपद के लिए चुना जाता है, तो उसे विधायिका 
से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य कांग्रेस के 
प्रति का नहीं होते | वे पूर्णतया राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी 
होते हैं। 


सरकार और राज्य के प्रधानों में कोई भेद नहीं होता, 


' राष्ट्रपति के पद में ही दोनों सम्मिलित होते हैं। विधायिका में 


बहुमत दल के आधार पर कार्यपालिका की नियुक्ति के बारे 
में स्वनिर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं । 


सत्ता के पृथवकरण का सिद्धांत सरकार के तीन अंगों को 
भिन्‍न ओर ख्तंत्र रखता है। लेकिन अगर इस सिद्धांत का 
अक्षरशः पालन किया जाए तो सरकार के काम में बाधा पड़ेगी | । 
एक ही सरकार के अंग होने के कारण उनके कार्यों से समन्वय 
आवश्यक है। इनमें से किसी को दूसरे अंगों को ध्यान में रखे 
बगैर, अपने निर्णय को लागू करने का असीमित अधिकार नहीं 
होना चाहिए। ऐसा होने से तीनों अंग एक दूसरे के विरुद्ध 
काम कर सकते हैं। उनमें संघर्ष की स्थिति भी हो सकती है । 
इसीलिए संविधान में सत्ता के पृथक्‍्करण को बहुत कठोर नहीं 
होने दिया जाता है। सत्ता को पृथक तो किया जाता है लेकिन 
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संस्थाओं के बीच मिलने बाली कड़ियां भी होती हैं जिससे वे | 


एक दूसे! पर नियंत्रण रख सकें और उनके काम में समन्वय 
हो सके | इसको नियंत्रण ओर संतुलन की व्यवस्था (/80/९8 
७70 ।08॥87028) कहते हैं। इस प्रकार के प्रावधान अमेरिका 
के संविधान में पाये जाते हैं। कांग्रेस का द्वितीय सदन, सिनेट 
राष्ट्रपति द्राए की गई नियुक्तियों का अनुमोदन करता है। इस 
तरह कार्यपालिका के कार्य में उसका कुछ अधिकार है । राष्ट्रपति 
को विधायिका द्वारा पारित विधयेक पर निशेषाधिकार भी प्राप्त 
है, जिससे कांग्रेस के कार्यों में ग़ष्ट्रपतिं का नियंत्रण बना रहता 
है। जिस विधेयक पर राष्ट्रपति अपना निशेषाधिकार का प्रयोग 
करता है, वह अगर कांग्रेस द्वारा दो तिहाई बहुमत से पुन 
पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बगैर भी 
कानून मान लिया जाता है। न्यायाधीशों की पदावधि पूँदे जीवन 
की होती है, लेकिन उन्हें पदच्युत किया जा सकता है। संविधान 
एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है, लेकिन 
न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन विधायिका द्वारा निर्धारित 
किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संधि 
वार्ता कर सकता है, लेकिन सिनेट द्वार दो-तिहाई बहुमत से 
उनका अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह कार्यपालिका, 
विधायिका और न्यायपालिका के पृथक अधिकार हैं, लेकिन 
वे एक दूसरे के कार्य पर निरय॑त्रण रखते हैं और संतुलन बनाए 
रखते हैं। 


भारत और फ्रांस का उदाहरण 


संसदीय और अध्यक्षीय सरकारों के जिन लक्षणों की चर्चा 


ऊपर की गई है, वे उनके शुद्ध स्वरूप के लक्षण हैं। कुछ 
ऐसे देश हैं जिनमें निर्वाचित राष्ट्रपति और प्रैधानमंत्री दोनों पदों 
का प्रावधान है। भारत और फ्रांस ऐसे ही उदाहरण हैं। भारत 
में प्रधानमंत्री का पद अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और 
फ्रांस का संविधान राष्ट्रपति के पद को अधिक महत्वपूर्ण मानता 
है। 

ब्रिटेन के प्रतिमान (४008) पर आधारित भारत की 
सरकार-व्यवस्था राष्ट्रपति को राज्य का प्रधान मानती है। यह 
विधायिंका में बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए 
आमंत्रित करता है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन, केंद्र और 


राण्यों के निर्वाचित विधायकों द्वारा होता है। भारत का र॒ष्ट्रपति: 
एक सांविधानिक प्रधान बन कर रह जाता है और सत्ता प्रधानमंत्री 


के हाथ में होती है, जिसका प्रयोग वह संसद में बहुमत दल 
के नेता होने के कारण करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 
निर्वाचक मंडल (5680058। 83 विधायकों द्वारा संगठित 
होती है, जिसके लिए दलों की महत्वपूर्ण है । राज्याध्यक्ष 
के रूप में राष्ट्रपति के अधिकार महत्वपूर्ण मालूम पढ़ते हैं, 
लेकिन प्रधानमंत्री की राजनीतिक स्थिति के कारण वास्तविक 
सत्ता उसी के पास होती है। 

फ्रांस की व्यवस्था भिन्‍न है। अक्तूबर 946 ई. के चतुर्थ 
गणराज्य [00॥॥॥ 920॥20) के अंतर्गत बनी सरकार काफी 
समय तक अस्थाई रही | 958 ई. में चार्ल्स डी गाल के नेत्तव 
में सशक्त परिवर्तन द्वार पांचवे गणराज्य (#॥) 360५0॥0) 
की स्थापना हुई । इस संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 
एक बड़े निर्वाचक मंडल का गठन हुआ, जिसके सदस्य, सांसद 
नहीं, स्थानीय पार्षद होते थे। 962 ई. में एक और महत्वपूर्ण 
परिवर्तन यह आया कि राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था 
की गई। वह प्रधानमंत्री को मनोनीत करता है, जो मंत्री-परिषद्‌ 
की स्थापना करता है। वे विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते | 
अगर वे विधायक होते हैं तो उन्हें विधायिका से त्यागपत्र देन? 
पड़ता है। मंत्रिपरिषद का सभापतित्व राष्ट्रपति करता है। यही 
सरकार के निर्णयों का मुख्य स्रोत भी होता है । 

प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का विधायिका से कोई सीधा 
संबंध नहीं होता, जो उन्हें उस प्रकार का महत्व दे सके जो 
एक संसदीय व्यवस्था में दिया जाता है। एक प्रभावशाली 
कार्यपालिका स्थापित करने के प्रयास पें, फ्रांस की विधायिका 
एक कमजोर संस्था बन कर रह गई है | वास्तविक सत्ता राष्ट्रपति 
के हाथों में है। 

इस प्रकार की व्यवस्था के लिए राज्याध्यक्ष और सरकार 
के प्रधान, राष्ट्रपति ओर प्रधानमंत्री के बीच उचित संतुलन 
रखन। पड़ता है। इन दो संस्थाओं की सांविधानिक स्थिति ओर 
सत्ता देशों के गजनीतिक अमुभव पर निर्भर करती है। वास्तविक 
कार्य में गजनीतिक प्रक्रिया के कारण, उनके तुलनात्मक सत्ता 
के विषय में समय-समय पर विवाद होते रहते हैं। 


कुछ व्यक्ति भारत में अध्यक्षात्तक' शासन प्रणाली का! 
समर्थन करते हैं। इस समर्थन के पीछे दिए जाने वाले 


तकों एवं तथ्यों का पता लगाइए | 
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गुण और दोष 


संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका ओर विधायिका में अच्छा 
समन्वय रहता है। जिस दल का विधायिका में बहुमत होता 
है, उसका नेता प्रधानमंत्री होने के नाते कार्यपालिका पर 
अधिकार रखता है। वास्तव में विधायी-प्रक्रिया पर कार्यपालिका 
का नियंत्रण होता है। यह व्यवस्था दोनों संस्थाओं के निर्विष्न' 
रूप में काम करने में सहायता करती है। लेकिन साथ ही 
इससे कार्यपालिका संबंधी और विधायी सत्ता का केंद्रीकरण 
भी होता है | कार्यपालिका के कार्य पर विधायिका का सीमित नियंत्रण 
नियंत्रण होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था के सत्ता के पृथक्करण 
के सिद्धांत के अंतर्गत दोनों संस्थाओं का एक-दूसरे पर निय॑त्रण 
: होता है। इस व्यवस्था में विधायिका और राष्ट्रपति के बीच 
संघर्ष की स्थिति भी हो सकती हे। 


निर्वाचन के बाद, अध्यक्षीय व्यवस्था में, राष्ट्रपति निर्विष्न 
रूप से अपनी अवधि तक पद पर बना रह सकता है। इस 
बीच उसके लोकनियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है। संसदीय 
व्यवस्था में विधायिका के साथ संबंध होने से, वह, अधिक 
संवेदनशील बना रहता है। मंत्री विधायिका के कार्यों में भाग 
लेते हैं, उन्हें विधायिका के सामने प्रतिदिन सरकारी नीतियों के 
बारे में सफाई देनी पड़ती है | वे संसदीय वादविवादों में उपस्थित 
रहते हैं। विधायक होने के नाते उनका अपने चुनाव-दक्षेत्र से 
सततू संपर्क भी बना रहता है! दूसरी ओर अध्यक्षीय व्यवस्था 


में करार्यपालिका और विधायिका में इस प्रकार का पारस्परिक 
संपर्क नहीं होता । 


संसदीय व्यवस्था में मंत्री पद संभालने से पहले ही नेताओं 
को प्रशिक्षण मिल जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण उन्हें 
विधायिका ओर कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर मिलता है । 
सामूहिक उत्तरदायित्तद यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता और 
उत्तरदायित्र मंत्रियों के एक समूह में निहित हों और विधायिका 
के प्रति अंतिम रूप से ओर सतत्‌ उत्तरदायी रहे। अध्यक्षीय 
व्यवस्था में कार्यपालिका-सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है, 
जिस पर विधायिका का नियंत्रण नहीं के बराबर होता है। 
अध्यक्षीय व्यवस्था के सत्तावादी शासन में बदलने की अधिक 
संभावना होती है। इस व्यवस्था का दूसरा पक्ष यह है कि 
इसमें निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं। इसका कारण यह 
कि निर्णय एक ही व्यक्ति को लेना होता है और बही उसके 


लिए उत्तरदायी भी होता है। संसदीय व्यवस्था में यह प्रक्रिया 
कुछ . बिखरी सी होती है ओर निर्णय लेने में अधिक संमय 
लग जाता है | | 

दोनों ही व्यवस्थाओं में कार्यपालिका एक निश्चित अवधि 
के लिए चुनी जाती है। ब्रिटेन और भारत के प्रधानमंत्री पांच 
वर्षों के लिए चुने जाते हैं ओर अमेरिका के राष्ट्रपति की अवधि 
चार वर्षों की होती है। ऐसी स्थिति आ सकती है जब इस 
अवधि के अंतर्गत ही नेतृत्व का परिवर्तन आवश्यक हो जाए। 
इसके लिंए युक्तिसंगत्‌ राजनीतिक कारण हो सकते हैं | संसदीय 
व्यवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन विधायिक्रा में बहुमत सिद्ध 
करने के सामान्य क्रम में संभव है । अध्यक्षीय व्यवस्था में यह 
परिवर्तन निर्विघ्न रूप में नहीं हो पाता। संविधान में पदच्युति 
का प्रावधान होता है, लेकिन यह एक अंतिम कदम है और 
अक्सर इसकी कार्यविधि जटिल और कठिन होती है। अध्यक्षीय 
व्यवस्था में नेतृत्व का परिवर्तन अवधि के बीच' में सामान्य 
क्रम में नहीं हो सकता | 

पदावधि की निश्चितता का सकारात्मक पक्ष भी है। इससे 
स्थायी ख्रकार की स्थापना होती है। एक बार चुन लिए जाने 
पर राष्ट्रपति बौर किसी अनुचित हस्तक्षेप के, राजनीतिक 
निर्णयों पर अपना ध्यान दे सकता है। संसदीय व्यवस्था में 
कार्यपालिका का ध्यान और समय अपना विधायी बहुमत बनाए 
रखने में लगा रहता है। वे अक्सर ऐसे निर्णय नहीं ले पाते 
जिसमें समाज के किसी समूह द्वारा प्रतिवाद की संभावना रहती 
है। सत्ताधारी दल को, संसद में कम बहुमत होने की स्थिति 
में संसदीय सरकार के अस्थायी होने की संभावना रहती है 
ओर बार-बार परिब्र्तन हो सकता है। ऐसा उन देशों में होता 
है जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है और मतैक्य कम मात्रा में है। 
यह तर्क अक्सर दिया जाता है कि अध्यक्षीय सरकार मज़बूत 
और प्रभावकारी होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को 
बदल कर एक अध्यक्षीय व्यवस्था बनाने का सुझाव इसी 
आधार पर दिया जाता है। 

सरकार के दो स्वरूपों की क्षमताओं और कमज़ोरियों की 
जो चर्चा ऊपर की गई है उसमें मुख्यतः सांविधानिक ओर 
कानूनी पक्ष पर ध्यान दिया गया है। इसका एक अधिक 
महत्वपूर्ण पक्ष है राजनीतिक प्रक्रिया ओर राजनीतिक दल जैसी 
संस्थाओं का कार्य । देश में राजनीतिक परिपक्वता की मात्रा 
भी दोनों प्रकार के सरकारों के कार्य को निर्धारित करती है। 
ब्रिटेन और अमेरिका में जिस प्रकार की द्विदलीय व्यवस्था का 
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का विकास हुआ, उसका प्रभाव उन देशों की संसदीय और 
अध्यक्षीय व्यवस्थाओं पर पड़ा है | अन्य देशों में जहां राजनीतिक 
बहुमत स्पष्ट नहीं रहा है, वहां संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार 
नहीं दे पाई है। फ्रांस इसका एक अच्छा उदाहरण है। चार्ल्स 
द गाल के नेतृत्व में पांचवे गणतंत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति के 
पद को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। भारत में बहुत से 
दल होने के बावजूद, कांग्रेस की विचारधारा पर आमतौर पर 
मतैक्य रही है। केंद्र में 4977 ई.--980 ई. और कुछ राज्यों 
में 967 ई,-१969 ई. की अवधि को छोड़ कर, भारत में 
संसदीय व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य करती रही है। इस 
तरह संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्थाओं के कार्य को समझने 
के लिए आवश्यक है कि हम देश की राजनीतिक पृष्ठ भूमि 
ओर राजनीतिक दलों के कार्य को अच्छी तरह समझ लें। 


कार्यपालिका के नेतृत्व की प्रवृत्ति 


वर्तमान समय में सरकार के कार्यपालिका प्रधान की प्रमुंख 
भूमिका मानी जाती है। ब्रिटेन ओर अमेरिका जैसी पुरानी 
राजनीतिक व्यवंस्थाओं में राजनीतिक प्रक्रिया के प्रवाह के 
परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। फ्रांस जैसे अन्य देशों में एक 
सशक्त कार्यपालिका की आवश्यकता का अनुभव कियां गया 
और संविधान में उसकी व्यवस्था की गई। 

ब्रिटेन को संसदीय व्यवस्था वास्तविक रूप में प्रधान मंत्री 
व्यवस्था में परिणत हो गई है। प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल पूरी 
ग़जनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। विधि निर्माण 
की संपूर्ण प्रक्रिया बहुमत वाले दल के नियंत्रण में होती है, 
जिसका प्रतिनिधि प्रधान मंत्री ओर मंत्रिपरिषद को याना जाता 


है। 920 ई. के दशक प्रें जेम्स बी. ब्राइस ने अपनी पुस्तक 
“पार्डन डेमोक्रेसीज'', में “विधायिका के हास" की चर्चा की 
थी। दूसरे शब्दों में के.सी. हवीयर इसे ''कार्यपालिका की सत्ता 
में महान वृद्धि" कहते है, जिसका मुख्य कारण है आधुनिक 
ण़ज्य के कार्यों का प्रसार। आर्थिक योजना जैसे कार्य राज्य के 
कामों में सम्मिलित हो गए हैं जिसमें कार्यपालिका को सशक्त 
कार्यवाही की आवश्यकता होती है। इन कार्यों के औद्योगिक 
ओर तकनीकी पक्ष को संभालने के लिए कुछ विशेष ज्ञान की 
आवश्यकता होती है। विधि निर्माण (000५थ७० 
[8898007) का बढ़ता हुआ प्रयोग, कार्यपालिका को और 
सशक्त बना देता है। अंतरराष्ट्रीय स्थिति से देशों को सुरक्षा 
नीति को जो महत्व मिलता है, उससे भी कार्यपालिका के प्रभाव 
में वृद्धि हुई हैं। 

अध्यक्षीय व्यवस्था स्पष्टतः एक व्यक्ति के नेतृत्त पर 
आधारित है। संसदीय व्यवस्था एक समूह के नेतृत्व पर बल 
देती है, लेकिन उसमें भी प्रधान मंत्री का पद अत्यंत महत्वपूर्ण 
हो गया है। आम चुनाव के समय प्रधान मंत्री के पद के लिए 
प्रतियोगी उम्मीदवार एक मुख्य विषय होते हैं। हर चुनाव एक 
तरह से जनमत संग्रह का रूप ले लेता है। ऐसा सिर्फ ब्रिटेन 
में ही नहीं, भारत में भी होता है | पं. जवाहरलाल नेहरु, श्रीमती 
इन्दिरा गांधी और अभी हाल में, श्री राजीव गांधी का मेतृत्व 
आम चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है। 

तीसरी दुनिया के देश विकास की प्रक्रिया. और प्रजातंत्र 
दोनों ही आदर्शों के प्रति सजग हैं। वे एक ऐसी कार्यपालिका 
चाहते हैं जो सशक्त, प्रभावकारी ओर साथ ही सीमित भी 
हो! इसलिए ऐसे बहुत से देश अध्यक्षीय व्यवस्था की ओर 
आकर्षित होते हैं। 


कुछ करने को 


कक्षा को दो समूहों में बाँद लीजिए। विद्यार्थियों का एक समूह भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समर्थन 
करे। दूसरा वर्तमान संसदात्मक व्यवस्था का समर्थन करे। छात्रों को पहले से ही बता दिया जाए कि वे इस विषय 


पर बाद विवाद के लिए तैयार रहें । 


अध्यापक के निर्देशन में इस विषय पर कक्षा में बाद विवाद की एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए, 
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अभ्यास 


, संसदीय प्रणाली से क्या अभिप्राय है? इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए | 
. अध्यक्षीय प्रणाली किसे कहते हैं? इसकी मुख्य विशेषताएँ लिखों । 
, संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणालियों में से कौन सी श्रेष्ठतर है और क्यों? 
भारत द्वारा संसदीय प्रणाली को अपनाये जाने के कारण बताइए - 
, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: 
(क) सामूहिक उत्तरदायित्व 
(ख) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 
(ग) शक्तियों का पृथक्करण 
(घ) नियंत्रण एवं सन्तुलन 
(8) सांविधानिक अध्यक्ष 


अध्याय 8 


एकात्मक और संघात्मक सरकार 


साकार अपने अधिकार का प्रयोग एक निश्चित भूभाग पर 


करती है। यह भूभाग आकार में बड़ा भी हो सकता है और 
छोटा भी | सरकार का एकात्मक ओर संघात्मक खरूप इस पर 
निर्भर करता है कि केंद्रीय सरकार, जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे 
भूभाग पर है, ओर क्षेत्रीय इकाइयों के सरकारों के बीच क्या 
संबंध हैं। एकात्मक व्यवस्था में क्षेत्रीय इकाइयाँ केंद्रीय सरकार 


के अधीन होती हैं| पंघीय व्यवस्था में कोई किसी के अधीनस्थ... 


नहीं होता ओर केंद्रीय ओर क्षेत्रीय सरकार एक दूसरे के समकक्ष 
होती हैं। एक' तीसरी व्यवस्था होती है परिसंघ 
(007#8009/0॥, जिसमें केंद्रीय सरकार क्षेत्रीय सरकार के 
अधीन होती है। एकाठ्मक और संघात्मक सरकारों में भेद सत्ता 
के क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर होता है। 


'एकात्मक सरकार 


इस व्यवस्था में सरकार कां एक ही स्रोत होता है, जिसका 
अधिकार पूरे समाज पर होता है। प्रशासकीय सुविधा और 
सुगमता के लिए भुभाग को छोटी इकाइयों में बॉट दिया जाता 
है, जहां की सरकार के वही सीमित अधिकार होते हैं जिन्हें 
केंद्रीय सरकार निर्धारित करती है। ब्रिटेन के "काउंटी” ओर 
फ्रॉंस के 'डिपार्टमेंट'' इस तरह के स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों 
के अच्छे उदाहरण हैं, जो केवल प्रदत (॥8809/60) अधिकारों 
का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तविक सत्ता सरकार की उस 
केंद्रीय इकाई में निहित होती है जो यह निर्धारित करती है कि 
स्थानीय शासन के कार्य ओर अधिकार, क्या हों। स्थानीय 
संस्थाएं केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं| 


केंद्रीय सरकार उनका अधिकार कम या ज्यादा कर सकती है, 

ओर चाहे तो छीन भी सकती है । केंद्रीय सरकार इन संस्थाओं 
का निर्माण भी कर सकती है, और आवश्यकता पड़ने पर 
"समाप्त भी कंर सकती है। स्थानीय संस्थाओं का केंद्रीय सरकार 
से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। 


अन्न रन । शासन प्रणाली वाले देशों की एक सूची तैयार 





कीजिए। . 


संघीय सरकार 


इस व्यवस्था में सरकार के दो स्तर होते हैं- केंद्रीय स्तर ओर 
इकाइयों का स्तर । इकाइयां केंद्र के अधीन नहीं होतीं। दोनों 
के अधिकारों का स्रोत एक ही होता है और वह है लिखित 
संविधान, जो देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के 
द्वारा ही केंद्र और इकाइयों के अधिकार-क्षेत्र का निर्धारण 
होता है। विभिन संघों में सत्ता का संतुलन विभिन प्रकार का' 
है। अमेरिका के संविधान में इकाइयों (राज्यों) को अधिक 
महत्व दिया गया है, और कनाडा का संविधान सशक्त संघ 
(केंद्र) की स्थापना करता है। भारतीय संविधान में केंद्र और 
ण़ज्यों के विधायी अधिकार तीन सूचियों में विभवत किए गए 
हैं; संघ सूची, राज्य सूची ओर समवत्ती सूची | पहले दो सूचियों 
में वे विषय दिए गए हैं, जिन पर क्रमशः केंद्रीय संसद और 
राज्य विधायिकां कानून बना संकती हैं। समवर्ती सूची के 
विषयों पर दोनों स्तर की विधायिकाओं कं! “समवर्ती' अधिकार 
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होता है। अधिकारों के इस बंटवारे के अतिरिक्त भारतीय 
संविधान के कुछ अन्य प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्र को अधिक 
शक्तिशाली बनाते हैं। इस तरह संघीय व्यवस्थाओं में सत्ता 

का विभाजन तो होता है, लेकिन सत्ता का संतुलन विशभ्िन्‍्न 
' अरकार का होता है। यह संतुलन संघ बनने से पहले की 
ऐतिहासिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। 


परिसंघीय सरकार 


खतंत्र राज्य किसी विशेष प्रयोजन के लिए संघ बना सकते 
हैं। इस तरह के संघ में केंद्रीय सरकार का अधिकार क्षेत्र 
सीमित होता है। स्विट्जरलैंड इस तरह का परिसंघ है, जहां 
के केंटॉन को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। मार्च 957 ई. में 
गेम की संधि के परिणाम स्वरूप यूगेपीय आर्थिक समुदाय 
(जिसे यूरोपियन कामन मार्केट कहते हैं) का निर्माण हुआ | 
व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध एक विशाल क्षेत्र के 2 देश इसके 
सदस्य हैं जिन्हें इस संन्धि के अंतर्गत कुछ अधिकार प्राप्त हैं। 
कम्युनिस्ट फार्म फ़ार म्युचुयल इकानोमिक एसिसटेंस 
(कामेकोन) भी कुछ देशों का ऐसा ही एक परिसंघ है। ऐसे 
और भी कई संगठन हैं, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के या किसी 
विचारधारा के देश किसी खास सहकारी कार्य के लिए परिसंघ 
बना लेते हैं। 
परिसंघीय व्यवस्था की प्राय: पूर्ण विकसित संघीय व्यवस्था 
का पूर्वरूप पाना 'जाता है। जो देश किसी सीमित प्रयोजन से 
संघ बनाते हैं वे अपने अधिकार सम्मिलित सरकार को समर्पित 
करने में सावधानी दिखाते हैं। उदाहरणस्वरूप, आरंभिक 3 
राज्यों ने अमेरिका में परिसंघ के निर्माण का निर्णय लिया और 
अत में 787 ई. के संविधान द्वारा इसे संघीय प्रणाली मे 
परिवर्तित कर दिया । अतः परिसंघीय व्यवस्था को अक्सर संघ 
का परिवर्ती माना जाता है। 
संघीय सरकार के निर्माण एवं संगठन के लिए अनेक तत्व 
उत्तरदायी होते हैं। जैसे, किन कारणों से छोटी इकाइयां आपस 
में मिलती हैं या बड़ी इकाइयां छोटी इकाइयों में बंटती है? 
किन स्थितियों में संघों की स्थापना होती है? संघीय संगठन 
को समझने के लिये इन विषयों पर विचार महत्वपूर्ण हैं। 
कुछ राज्य बाहरी शक्तियों से आशंका और दूसरे राज्यों 
द्वार आक्रमण के भय के कारण, आपसी बिलय का निर्णय 
ले लेते हैं। स्विट्जरलैंड का संघ 848 ई,. में बत्ा। उससे 
पहले यह प्रदेश तेरहवीं शताब्दी से लगातार पड़ोसी देंशों से 


आतंकित रहता था। कई अवसरों पर आक्रमपा-की आशंकाएं 
वास्तविकता में बदल गई और यही संघीय व्यवस्था का आधार 
बन गया। राष्ट्रीयता संघों के आविर्भाव का एक महत्वपूर्ण 
कारण रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत् हैं : 
किसी सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साथ होना, एक सामूहिक 
संस्कृति, एक सम्मिलित परंपरा की भावना आदि। कुछ 
भौगोलिक इकाइयां और उनमें निवास करने वाले लोगों के 
कुछ समूह पृथक दीखते हुए भी उपग्रेक्त कारणों से एकीकरण 
की भावना से प्रेरित हो सकते हैं। यह भावना भी संघ के 
निर्माण का आधार बन जाती है। बीसवबीं शताब्दी में 
'उपनिवेशवादी शासन से मुक्त होने वाले तीसरी दुनियाँ के 
बहुत से देशों में खतंत्रता संग्राम के दौगन राष्ट्रीयता की भावना 
जागी ! ऐसे कुछ संग्राम काफी दिनों तक चले ओर इप्ती समय 
में. लोग अपनी संस्कृति और परंपरा के बारे में सतर्क हुए और 
उनमें सामूहिक गोरव की भाववा आई। भारत में स्वतंत्रता 
संग्राम के दौरान विभिन क्षेत्रों, धर्मों और भाषा बोलने वालों 
में राष्ट्रीसा की भावना आई। इस एकीकरण की भावना के 
साथ ही विभिनताएं इतनी महत्त्वपूर्ण थीं कि संघीय शासन 
उपयोगी माना गया। 

संघ या परिसंघ का निर्माण करने वाली इकाइयाँ कभी-कभी 
आर्थिक कारणों से भी प्रेरित होती हैं। सम्मिलित हो जाने से 
अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ होते हैं। कुछ लेखकों ने सरकार 
के स्वरूप वे; “आर्थिक आधार” की चर्चा की है। यूगेपीय 
आर्थिक समुदाय (£, ६, 2.) और (0॥/£20|५) जैसी कुछ 
संस्थाओं का मुख्य ध्येय आर्थिक सहयोग ही है। 


द्वितीय महायुद्ध के बाद उपनिवेशवादी साम्राज्यों के विघटन 
के बाद जो देश बने उनमें से बहुतों ने संघीय व्यवस्था को 
अपनाया हैं । ये देश विश्व के विभिन्न भागों, एशिया, अफ्रीका, 
दक्षिणी अमेरिका, मध्यपूर्व और करेबियन द्वीप समूह में हैं। 
ये क्षेत्र विभिन्‍न देशों के उपनिवेश थे। इनमें बहुत से क्षेत्रों 
का उपनिवेशवादी शासन के दौग़न ही एकीकरण कर दिया 
गया। अपने अधिकारक्षेत्र का और आर्थिक विस्तार करने के 
प्रयास में, विभिन्‍न प्रदेशों को एक उपनिवेशवादी शासन के 
ही अधीन कर दिया गया। ये मुख्यत : प्रशासनिक इकाइयाँ 
थीं ओर विभिन प्रकार के क्षेत्र इनके अंतर्गत थे। विभिन्‍न 
जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग प्रशासनिक कारणों से , 
एकता के सूत्र में बंध गए। विभिन्‍न उपनिवेशवादी राज्यों के 
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विस्तार में ऐसा भी हुआ कि एक ही प्रदेश विभिन्‍न साम्राज्यों 
के अधिकार में आकर बंट गया। भारतीय भूखंड पर सिर्फ 
ब्रिटेन का अधिकार नहीं था। इसके कुछ प्रदेश फ्रांस और 
पुर्तगाल के अधिकार में भी थे। इनमें से कुछ तो ब्रिटिश 
साम्राज्य की समाप्ति के बाद भी बने रहे। उपनिवेशवादी 
प्रशासन के संगठन के लिये भी क्षेत्रों की विभिन्‍नताओं को 
स्वीकार किया गयां। एक उपनिवेश के लोगों*ने जब खतंत्रता 
संग्राम शुरु किया तो उन्होंने संघीय व्यवस्था को ही स्वाभाविक 
व्यवस्था मान लिया। बहुत से देशों में उपनिवेशवादी सरकारों 
ने ही देश के प्रशासन में उचित हिस्सा लेने के लिए बेचैन 
समूहों के दबाव का अनुभव किया और अपने प्रशासन में 
एक प्रकार की संघीय व्यवस्था स्वीकार की । उपनिवेशवादी 
शासन के अंतिम चरणों में कई देशों की सरकारों ने ही संघीय 
व्यवस्था की शुरूआत कर दी। ऐसा भी हुआ कि उपनिवेशवादी 
शासन और राष्ट्रवादी संग्राम के नेताओं के बीच वार्ता के दौरान 
संघीय व्यवस्था को अपनाने पर सहमति हो गईं। भारतीय 
संघीय व्यवस्था का मूल ढोचा 935 ई० में ही लागू किया 
गया था। इस प्रक्रिया से ओर जिन देशों में संघीय व्यवस्था 
की स्थापना हुई वे हैं: मलाया, नाइजीरिया, वेस्टइंडीज ओर 
इंडोनेशिया | ये विभिन्‍न उपननिवेशवादी साप्राज्यों के अधीन 
थे। संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय राजनीतिक 
दल के संगठन में भी परिलक्षित होती थी, जेसे भारत में 
कांग्रेस पार्टी का संगठन । जब ये देश ख्तंत्र हुए तो इनमें से 
बहुतों ने स्वाभाविक रूप से संघीय व्यवस्था को अपना लिया | 
नव खतंत्र राज्यों के लिए इस तरह एकता ओर विभिन्‍ता के 
विपरीत तत्वों का सम्मिश्रण संभव हुआ | 





भारतीय संविधान द्वारा भारत के किस राज्य को विशिष्ट 
दर्जा दिया गया है और क्यों? . 


संघीय व्यवस्था की ब्रिशेषताएं 


संघीय व्यवस्था में सरकार के दो स्तर होते हैं: एक सरकार 
जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे भूभाग पर होता -है, जिसमें सभी 
इकाइयां सम्मिलित होती हैं और दूसरा प्रत्येक इकाई की सरकार 
जिंसका अधिकार क्षेत्र उस इकाई तक ही सीमित होता है। 
भारत में पहले को ' केंद्रीय” या “संघीय सरकार" कहते हैं, 





और दूसरे को राज्य सरकार। भारत में केंद्रीय सरकार के 
अतिरिक्त 25 राज्यों की अपनी-अपनी सरकार है। अन्य संघों 
में भी ऐसा ही है, जैसे अमरिका के 50 राज्य, कनाडा के 0 
प्राविंस, आस्ट्रेलिया के राज्य और सोवियत संघ के यूनियन 
रिपब्लिक, आटोनामस रिपब्लिक और आटोनामस रीजन । संघीय 
संविधानों के लिए इन दोनों स्तरों के बीच शक्ति का विभाजन 
एक महत्त्वपूर्ण विषय रहा है। विभिन्‍न देशों ने अपनी-अपनी 
तरह से इस विभाजन की रूपरेखा बनाई है। 

इन दोनों स्तरों की सरकार एक साथ ही काम करती हैं। 
इसलिए इनके अधिकार और कार्य का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक 
है। प्रथा और परंपरा महत्त्वपूर्ण तो हैं, लेकिन अधिकार का 
विभाजन समय और सुविधा पर नहीं छोड़ा जा सकता । इसके 
लिए एक लिखित संविधान की आवश्यकता होती है जिसमें 
सत्ता विभाजन के सिद्धांत और दोनों स्तरों की सरकार के कार्यों 
का स्पष्ट उल्लेख हो। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य 
के बीच कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संबंधी 
अधिकारों के बंटवारे की व्यवस्था है। विधायिका सेबेधी विषय 
संविधान की सातवीं अनुसूची में दिए गए हैं, जिसमें संघीय 
सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्रमश : 97, 66, 
ओर 47 विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि-दोनों ही स्तरों की सरकाएँ के अधिकारों 
का स्रोत संविधान ही है। 

संघीय व्यवस्था में सरकार की विभिन्‍न इकाइयों के क्षेत्र 
और अधिकार का संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है। 
ऐसी स्थिति आ सकती है जब सरकारें अपने अधिकारों की 
व्याख्या अलग-अलग ढंग से करें। विभिन्‍न स्तर की सरंकारों 
में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अत; किसी एक 
ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो संविधान की प्रामाणिक 
व्याख्या कर सके, जिसकी सभी सरकारों के लिए बाध्यता हो | 
यह कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा किया जाता है | न्यायपालिका 
के कार्य और अधिकार संविधान में दिए होते हैं और उसी के 
द्वारा उसकी व्याख्या की सरकारों पर बाध्यता होती है। उसके 
संगठन, अधिकारों ओर कार्यों की परिभाषा इस तरह की जाती 
है कि न्यायपालिका सरकार की अन्य शाखाओं से ओर तत्कालीन 
सत्ता में जो सरकार है, उसके प्रभाव से स्वतंत्र रहे । 

राष्ट्र की एकता और क्षेत्रीय इकाइयों की विविधता, ये दोनों 
सिद्धांत संघों में विभिन्‍न रूप से परिलक्षित होते हैं। कुछ संघीय 


एकात्मक ओर संघात्मक प्रकार 


व्यवस्थाओं में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती 
है -- एक देश की, और दूसरी क्षेत्र की | अमेरिका का प्रत्येक 
नागरिक साथ ही किसी राज्य का भी नागरिक होता है। भारत 
जैसे अन्य संघों में इकहरी नागरिकता का सिद्धांत माना जाता है । 


सरकार के दो स्तर केंद्रीय विधायिका के प्रतिनिधित्व के 
सिद्धांत में भी लक्षित होते हैं। विधायिका का एक सदन पूरे 
देश का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा सदन क्षेत्रीय इकाइयों 
का। अमेरिका पें कांग्रेस के निम्न सदन, प्रतिनिधि सभा, में 
पूरे देश से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तथा उच्च सदन, सिनेट, 
के संगठन के लिए हर एक राज्य को एक ही दर्जा और महत्व 
दिया जाता. है, चाहे उसका क्षेत्रफल और जनसंख्या कुछ भी 
क्यों न हो। हर एक राज्य सेनेट के लिए दो प्रतिनिधि चुनता 
है। स्विट्जरलेंड की कांउसिल आफ स्टेट्स कैंटनों का समान 
प्रतिनिधित्व करती है। सोबियत संघ में सुप्रीम सोवियत में दो 
सदन हैं। सोवियत आफ यूनियन के लिए जनसंख्या के आधार 
पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। करीब 300,000 की जनसंख्या के 
लिए एक प्रतिनिधि होता है। दूसरी ओर उच्च सदन सोबियत 
आफ नेशनालिटिज़ में हर यूनियन रिपब्लिक से 32, हर 
आटोनामस रिपब्लिक से १।, आटोनामस रीजन से 5 और 
आटोनामस एरिया में एक प्रतिनिधि भेजा जाता है। भारतीय 
संसद के दो सदन उसी सिद्धांत पर आधारित हैं। लोक सभा 
के सदस्य पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने 
जाते हैं। राज्य सभा राज्यों और संघीय प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 
करती है। उसके सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधान सभाओं 
के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हर राज्य या 
संघीय प्रदेशों से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों को संख्या वहां 
की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। निर्वाचित 
सदस्यों के अतिरिक्त, राष्ट्रपति 2 सदस्यों को राज्य सभा के 
लिए मनोनीत करता है। इन सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान 
ओर समाज सेवा के क्षेत्रों में उमके विशेष ज्ञान या व्यावहारिक 
अनुभव के लिए मनोनीत किया जाता है | इस प्रकार सामन्यतया 
संघीय विधायिका समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का अनुसरण 
करती है, लेकिन उनके संगठन में भिन्‍नता हो सकती है। 

लिखित संविधान के लिए संशोधन की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण 


है क्योंकि वह देश का सबसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। संघीय 


व्यवस्था की जिन विशेषताओं की व्याख्या पहले की गई है, 
उसका वर्णन संविधान में ही होता है। संघीय संविधान के 
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संशोधन की किसी भी प्रक्रिया में इकाइयों की सुस्पष्ट भागीदारी 
आवश्यक मानी जाती है। 


' संघीय संतुलन 


संघीय व्यवस्था के जिन मूल लक्षणों की व्याख्या ऊपर की 
गई है उससे संगुठन के सिद्धंंत की रूपरेखा का पता चलता 
है। केंद्र ओर इकाइयों को महत्व दिए जाने की दृष्टि से संघों 
में भिन्‍नताएं हैं। सरकार के दो स्तरों में शक्तियों का विभाजन 
विभिन प्रकार से किया गया है। अमेरिका में राज्यों को और 
भारतीय संविधान में केंद्र को अधिक महत्व दिया गया है। 
संघों के रूपों में भिन्‍नता के कई कारण हैं। संघीय व्यवस्था 
के आविर्भाव की ऐतिहासिक प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है। जिन देशों 
में संघ की स्थापना का निर्णय इकाइयों द्वारा लिया जातां है, 
वहां इसका निर्णय भी इकाइयां ही लेती हैं कि केंद्र को कोन' 
से अधिकार दिए जाएँ। दूसरी ओर, जहां संघ के निर्माण के 
लिए एक क्षेत्र को इकाइयों में बांट दिया जाता है वहां केंद्र 
यह निर्णय लेता है कि इकाइयों को क्या अधिकार दिए जाएँ। 
पहली स्थिति में पहल. इकाइयों द्वारा की जाती है, ओर दूसरी 
स्थिति में केंद्र द्वारा | इन दोनों प्रक्रियाओं का उदाहरण अमेरिका 
और भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना है। 787 ई० में 
अमेरिका के तेरह राज्यों ने संघीय .व्यवस्था की स्थापना का 
निर्णय लिया और उसी के अनुसार वहां का संविधान बना। 
स्विट्जरलैंड में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। 
भारत में केंद्रीय स्तर पर संघ स्थापित करने का निश्चय किया 
गया और देश को राज्यों में पृथक बांठ गया। राज्यों की सीमा 
में कई बार फेर-बदल किया गया है और समय-समय पर नए 
राज्यों की रचना भी की गई है। 


संघ की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ 


संविधान केवल सरकार का ढांचा व्यवस्थित करता है। लेकिन 
संस्थाओं के वास्तविक कार्य में और बहुत से विषयों का भी 
प्रभाव पड़ता है। 
संघ की विभिन्‍न इकाइयाँ एक दूसरे से भौगोलिक दृष्टि से 
' अलग नहीं, अपितु बे एक दूसरे के समीप होनी चाहिए। दो 
ऐसे देश जहां इसकी वजह से कठिनाई आई है वे पाकिस्तान 
और वेस्टइंडीज़ हैं। पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान एक दूसरे से 
अलग थे और बीच में लगभग 9600 किलोमीटर का भारतीय 
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क्षेत्र था। जनवरी 950 ई० में वेस्टइन्डीज़ में संघ की स्थापना 
हुई, जिसमें द्वीप या द्वीपसमृह सम्मिलित थे। इन दोनों देशों 
में संध्रीय व्यवस्था निर्विष्म रूप से काम नहीं कर सकी। पूर्वी 
पाकिस्तान 97। ई० में बंग्लादेश भाम का एक ख्तंत्र देश 
बन गया और 962 ई० में जमैका और ट्रीनीडाड के हट जाने 
से केंरीबियन द्रीप समृह को संघीय प्रयोग समाप्त कर देना 
पड़ा। इसका यह अर्थ नहीं कि संघीय सरकार दूरस्थ प्रदेशों 
को संभाल नहीं सकती । ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का हिस्सा 
है और अमेरिका में अलास्का और हवाई- के राज्य मुख्य भूभाग 
से अलग होने पर भी वहाँ के संघ्र में सम्मिलित हैं। महत्त्पवृर्ण 
बात यह है कि निर्माण के आरंभिक दौर में जब संघ की 

संस्थाएं अपनी जड़ें जमा रही हों, क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से 
सुपंबद्ध होना चाहिए। 

एकता और विभिन्‍नता की शवितयों का संतुलन भी महत्त्वपूर्ण 
है। संघों की स्थापना तभी होती है जब इकाइयों में भिन्‍नता 
होती है, लेकिन वे एक सरकार व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। 
ऐसी सरकार उसी स्थिति में सफल हो सकती है जब एकता 
की भावना सशक्त हो। इकाइयों में विभिन्‍नताओं के होते हुए 
भी कुछ ऐसे समान लक्षण होने चाहिए जिससे एकता की 
भावना को बल मिले। ऐसे बांधने वाले कुछ तत्व हैं : समान 
संस्कृति, भाषा और सापूहिक परंपरा | इस प्रक्रिया में र्ट्रीयता 
की महत्त्वपूर्ण धूमिका होती है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा 
समान लक्ष्य प्रदान किया और संघीय व्यवस्था उसका चरम 
बिन्दु बनी। 

संघ बन जाने के बाद नीति निर्माण में इकाइयों की 
विभिन्‍नताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। इकाइयां प्राय : 
आकार, जनसंख्या और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से असमान 
होती हैं। इन असमानताओं के होते हुए भी इकाइयों को समानता 
की दृष्टि से देखना चाहिए। इस तरह की समानता विधायिका 
में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत द्वारा देखने में आती है। 
सामाजिक-आर्थिक बिकास के कार्यक्रमों में उन्हें महत्व देना 
आवश्यक है, जिससे कम विकसित क्षेत्रों मे किसी प्रकार से 
बंचित होने की' भावना न रहे। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत 
केंद्रीय सरकार को विभिन क्षेत्रों और इकाइयों में संतुलित 
विकास का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 

संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका का एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है | यह संविधान की संरक्षक होती है और साविधानिक प्रावधानों 


की प्रामाणिक व्याख्या उसका विशेष उत्तरदायित्व होता है। 
विभिन्‍न प्रकार की परिस्थितियों का हल निकालना भी उसका 
ही काप है। अत : संघीय व्यवस्था के लिए एक तटस्थ और 
स्वतंत्र न्यायपालिका महत्त्वपूर्ण है । 

विधायिका का एक सदन संघीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व 
करता है। अमेरिका की सीनेट, स्विट्जरलैंड की कांउसिल आफ 
स्टेट्स, सोवियत संघ में सोवियत आफ नेशनालिटिज, और 
भारत में राज्य सभा, इस तरह की विधायी प्रतिनिधित्व का 
प्रावधान करती हैं। संघीय व्यवस्था में संतोषजनक प्रतिनिधित्व 
आवश्यक है, जिससे विधायिका के विचार विमर्श में इकाइयों 
का दृष्टिकोण परिलक्षित हो सके | कार्यपालिका के संगठन में 
भ्री अकसर इसी तरह के रांतुलन का प्रयास किया जाता है। 
भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्‍न क्षेत्रों से मंत्रियों को 
सम्मिलित कर के क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाता है। 


एकात्मक ओर संघात्मक सरकारों के गुण और दोष 


एकात्मक सरकार में सत्ता एक ही स्तर पर स्थित होती है, और 
उनके लक्ष्यों के बांश में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता । 
इससे एक कार्यकुशल सरकार का निर्माण होता है। प्रशासन 
में अधिक एकरूपता आती है। यह निर्णय लिया जा सकता 
है कि सत्ता का उपयोग किस प्रकार किया जाएं और कौन से 
अधिकार अन्य स्थानीय संस्थाओं की दिए जाएं। इसकी कार्य 
प्रणाली पें अधिक लचीलापन होता है। इसका दूसरा पक्ष यह 
है कि एकात्मक सरकार मे केंद्र पर अधिक बोझ होता है। 
स्थानीय इकाइयों की सांविधानिक मान्यता नहीं होती, लेकिन 
ऐसा हो सकता है कि ये संस्थाएं स्थानीय समस्याओं का प्रबंध 
अधिक प्रभावकारी ढंग से कर सके । अधिक भिन्‍नताओं वाले 
देशों के लिए यह सरकार बहुत उपुक्त नहीं है। सत्ता के एक 
ही स्तर पर केंद्रित होने के. कारण एकात्मक सरकार का एकत॑त्र 
अथबा अधिनायकवादी शास्रन में बदल जाने की अधिक 
संभावना रहती है। 

संधात्मक सरकार में सत्ता के विभाजन का एक स्पष्ट 
विवरण होता है। जो संस्था सत्ता के लिये सुयोग्य समझी जाती 
है, उसको शक्तियों के उपयोग का अधिकार दिया जाता है। 
जिन विषयों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकरूपता की 
आवश्यकता होती है, जैसे देश की सुरक्षा और विदेश विभाग 
वे केद्रीय सरकार के अधीन होते हैं। जिन विषयों पर स्थानीय 
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स्थिति का अधिक प्रभाव होता है और स्थानीय पहल की 
आवश्यकता रहती है, वे संघ की इकाइयों के अधिकार में दिए 
जाते हैं। इस तरह संघात्मक व्यवस्था एकता और स्थानीय 
मिलता के संमिश्रिण का अच्छा उदाहरण है। सरकार की यह 
व्यवस्था उन देशों के लिए आदर्श हैं जिनका आकार बड़ा है 
औए जहां सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विभिन्‍नताएं 
विद्यमान होती हैं। विभिन्‍नताओं को मान्यता देने से स्थानीय 
पहल के अधिक अवसर मिलते हैं, जी प्राय : आर्थिक विकास 
में सहायक होते हैं। स्थानीय संस्थाओं को अपने महत्व के 
कार्य करने का अधिकार और लोगों को उत्तरदायित्व निभाने 
के अधिक अवसर मिलते हैं। लोग स्थानीय महत्व के विषयों 
से अधिक परिचित होते हैं ओर उनमें अधिक दिलचय्पी लेते 
हैं। इस तरह की साझेदारी से लोगों को सरकार के कामकाज 
के बारे में अधिक जानकारी हो जाती है। संघात्मक व्यवस्था 
में सत्ता का विभाजन विस्तृत रूप में नियोजित होता है। सत्ता 
केंद्रित नहीं होती, बेंटी हुई होती है, जो सरकार के एकतंत्रीय 
होने की प्रवृत्ति के लिए प्रतिबंध सिद्ध होती है। 

संघात्मक व्यवस्था की कुछ कमियां भी हैं।- इकाइयों की 
केंद्र के साथ सत्ता में साझेदारी कभी-कभी उसके कार्य को 
सीमित कर देती है। सुरक्षा और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों 
में यह लक्षित होता है। यह भी देखने में आता है कि संघीय 
व्यवस्था में कुछ विशेष स्थितियों मे केंद्रीय सरकार को अधिक 
अधिकार दिए जाते हैं, जैसे भारतीय संविधान में आपत्‌कालीन 
स्थिति। सरकार के दो स्तरों के बीच शक्तियों के 
विभाजन के कारण कभी-कभी संघर्ष की स्थिति भी हो 
जाती है| इन संघर्षो को हल करने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका 
के ऊपर होता है। न्यायपालिका को सामान्य कार्यों के साथ 
कुछ और महत्त्वपूर्ण कार्य दिए जाते हैं, जेसे संविधान के 
संरक्षक के रूप में काम करना भी उसका उत्तरदायित्व है। 
न्यायपालिका के इस महत्व से संघीय व्यवस्था में संघर्ष का 
एक ओर स्तर जुड़ जाता है वह है न्यायपालिका, कार्यपालिका 
ओर विधायिका जैसी संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति । 
संघ में विभिन्न क्षेत्रों को सरकार और प्रशासन की इकाई के 
रूप में मान्यता दी जाती है। प्राय : लोग क्षेत्र के साथ अपनी 
पहचान बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों की निष्ठा देश ओर 
क्षेत्र के बीच बैंट जाती है। इस प्रकार संघात्मक व्यवस्था में 
क्षेत्रीयागा की आशंका बनी रहती है। 


लाभ और गुण की दृष्टि से एकात्मक और संघीय सरकारों 
की तुलना उपयोगी है । इन सैद्धांतिक विषयों से अधिक महत्त्पूर्ण 
है, देश की सामाजिक-आर्थिक विशेषता, आकार और 
सांविधानिक विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया । हमने पहले पढ़ा 
है कि देश के लिए सरकार के स्वरूप की उपयुक्तता आकार 
ओए विभिनताओं पर निर्भर करती है। संस्थाओं और व्यवहारों 
का स्वरूप कालक्रम में निर्धारित होता है ओर सरकार के खरूप 
पर उनका प्रभाव पड़ता है। अमेरिका ओर भारत में संघीय 
व्यवस्था के विकास में इन प्रक्रियाओं के योगदान की चर्चा 
पहले की जा चुकी है। 


केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ओर संधीय समाधान 


हमने ऊपर देखा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिको क। विकास 
ओर राज्य के कार्य विस्तार के कारण, सत्ता के केंद्रीकरण 
की प्रवृत्ति को बल मिला है। कल्याणकारी राज्य के आदर्शों 
की मान्यता से, आर्थिक विकास एक मुख्य विषय हो गया है 
और नियोजन सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कार्य माना जाने लगा 
है। सेनिक ओर सुरक्षा का संगठन जिस अनुपात में बढ़ा है 
उससे सरकार की शक्तियों में और वृद्धि हुई है। इन तत्वों का 
असर संघात्मक सरकारों पर भी पड़ा है और केंद्रीय सरकार 
अधिक शवितिशाली हो गई हैं। बहुत से कार्यक्रम केंद्रीय स्तर 
पर नियोजित होते हैं और राज्य सरकार मात्र कार्यान्वयन की 
संस्था बन कर रह गई है। सरकार के दोनों स्तरों के बीच 
बराबर की साझेदारी नहीं है। 

आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर लोगों की बढ़ती हुई 
राजनीतिक चेतना का भी प्रभाव पड़ा है। प्रजातंत्र और उसके 
मानदण्डों के कारण लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक 
सजग हो गए हैं। उनमें यह चेतना भी आई हैं कि राज्य से 
उन्हें क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस तरह की मांगें सिर्फ 
व्यक्तियों द्वारा ही नहीं की जातीं, अपितु सामाजिक समूह ओर 
विभिन क्षेत्र भी सरकार से अनेक प्रकार की मांग करते हैं । 
संघीय व्यवस्था में संस्थाओं की बनावट कुछ ऐसी होती है कि 
ये समस्याएं सामने आती हैं। इन समस्याओं के समाधान को 
दृष्टि से संघीय व्यवस्था सरकार का एक व्यावहारिक स्वरूप 
है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि "नए संघों'' के एक 
अध्ययन के विचार में “पिछले 50 वर्षों की अवधि में संघीय 
समाधान सबसे लोकप्रिय रहा है ।'' 
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अभ्यास 


. संघात्मक व्यवस्था से आप क्‍या समझते हैं? इसके प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए | 
, संघात्मक एवं एकात्मक शासन प्रणालियों में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

. संघात्मक व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए | 

. संघात्मक्त व्यवस्था को अपनाने के लिए उत्तरदायी कारणों का परीक्षण करो। 

- संघात्मक शासन प्रणाली के गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए | 

. निम्नलिखित यर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 


(क) परिसंघ 
(ख) शक्तियों का विभाजन 
(ग) संघात्मक ध्यबस्था में न्यायपालिका की भूमिका 


अध्याय 9 


समाजवादी सरकार 


समाजवादी सरकार ओर सम्राज'के आविर्भाव से बहुत पहले 
सेंट साइमन, लुडविग फायरबाख ओर राबर्ट ओवन जैसे विद्वानों 
ने समाजवादी आदर्श का समर्थन किया था। राजनीतिक विचारों 
के इतिहास में विभिन्‍न विचारधाराओं ने जबतब समाजवादी 
आदर्शों का समर्थन किया। 789 ई. के फ्रांस की क्रांति में 
स्वतंत्रता, समानता और बुत जैसे आदरशों के द्वारा समाजवादी 
आदर्शों के व्यवहार की एक झलक मिलती है। लेकिन इस 





88-883 ईंसबी) 
जन्म से जर्मन यहूदी | वैज्ञानिक समाजवाद का जम्मदाता | 
सताम्यवादी विचार धाश के प्रवर्तक के रूप में उसके 
लेखन ने सम्पूर्ण बिश्व में समाजवादी आंदोलनों को 
प्रेरित और प्रभावित किया है। प्रसिद्ध पुस्तकों : “दास 
कैपिटल" (0988 099), “कम्युनिस्ट मैनिफेटटो/ 


(०0॥0॥0॥9 ४88900), 


विचारधारा की विस्तृत व्याख्या कार्ल मार्डस और लेनिन ने की । 
97 की रूसी क्राति के बाद ही समाजवाद आदर्शों की 
दुनिया से बाहर निकल कर आया। इसके बाद राज्य और 
सरकार को इस प्रकार से संगठित करने का अवसर मिला 
जिससे समाजवाद के आदर्शों की प्राप्ति हो सके | समाजवादी 
राज्य के संगठन में 949 ई. की चीन की क्राति एक ओर 
सीमा-चिन्ह है। यह उन राज्यों के लिए एक प्रतिमान थी जो 
समाजबादी सरकार चाहते थे। 

रूसी ओर चीनी क्रांतियाँ ओर उपनिवेशवाद की समाप्ति 
लगभग एक ही अवधि में हुई। एशिया, अफ्रीका और लेटिन 
अमेरिका के देश, जो यूरोपीय गज्यों के उपविनेश थे, खतंत्रता 
के लिए संघर्ष कर रहे थे ओर अनेंकों ने इसी अवधि में 
स्वतंत्रता प्राप्त की | ,मार्क्सवादी विचारधाग ओर रूसी तथा 
चीनी प्रयोगों ने सरकार के एक नए स्वरूप का प्रतिमान सामने 
रखा ओर कई नए देश इसकी ओर आकर्षित हुए। इनमें से 
अधिकतर देशों में खतंज्ता प्राप्ति के बहुत पहले ही समाजवादी 
विचारधारा अपनी जड़ें जमा चुकी थीं। अधिकतर उपनिवेशवादी 
राज्य पूंजीवादी व्यवस्था के भागीदार थे और भूतपूर्व उपनिवेश 
उस व्यवस्था से संबंध विच्छेद चाहते थे।ऐसी अवस्था में 
समाजवादी विकल्प आकर्षक लगा। आंतरिक पिछड़ापन और , 
कई अन्य आर्थिक समस्याएं अनिवार्य रूप से उनके पहले के 
उपनिवेश की स्थिति से जुड़ी थीं। आर्थिक पुनर्गठन कौ दृष्टि 
से भी "समाजवादी सप्ताघान" आकर्षक था।..... 

समाजवादी सरकार कहलाने वाले रज्यों की संख्या में 
१97 के बाद वृद्धि हुई है। ये विश्व के प्रायः सभी महद्वीपों 
में फैले हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ओर सैनिक प्रगति 


के आधार पर कई समाजवादी राज्यों ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित 
की है। सरकारों के तर्गॉकरण में समाजवादी सरकार का प्रयोग 
नया है। सरकार के इस खरूप पुर विचार दो दृष्टियों से किया 
जा सकता है। इंस विचारधाण के मुख्य विषयों की विवेचना 
के बाद, यह देखा जा सकता है कि कौन सी संस्थाएं इन 
आदरशों की प्राप्ति में सहायक हो सकती हैं। एक दूसरा तरीका 
यह है कि हम उन देशों की सरकारी संस्थाओं पर विचार करें, 
जो समाजवादी होने का दावा करते हैं। ये दोगों दृष्टिकोण एक 
दूसरे से सर्वधा भिन्‍न नहीं हैं। इन दोनों का सम्पिश्रण हमारे 
विचार के लिए अच्छा होगा । 

समाजवाद के आद्शों के बोरे में सामान्य सहमति के 
बावजूद विभिन्‍न देशों में इसकी व्याख्या अलग-अलग तरीके 
से की जाती, है। यह विभिनता विचारधारा फे प्रति वचनबद्धता 
और इस दृष्टि से है किये देश किस सीमा तक समाजिक-आर्थक 
संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। कुछ 


. ऐसे उदारवादी प्रजातांग्रिक देश ([॥9989 70060 


ब्का 


' (077789) हैं जो समाजवाद के आदर्शों में अपना विश्वास 


प्रकट करते हैं ओर उसकी प्राप्ति के लिये इमानदारी से 
प्रयास भी करते हैं। कुछ अन्य देश ऐसे हैं जो अपने को 
प्रातांक्रिक समाजवादी (28700/9/0 5008॥9॥ कहते हैं । 
इनका समाजवाद और प्रजातंत्र दोनों आदर्शों में समान रूप से 
विश्वास है, औऔर ये किसी एक को दूसरे की प्राप्ति के लिये 
त्यागने के लिये तैयार महों हैं। ये देश उन साम्यवादी देशों की 
आलोचना करते हैं जहाँ उन्हें कुछ कमी दिखाई देती है। तीसरे 
प्रकार के सपाजवादी देश वे हैं जो अपने को साम्यवादी कहते 
हैं, जैसे सोवियत संध और चीन। इन देशों में क्रांति के बाद 
सामाजिक-अआर्थिक संबंधों का पुनर्गठन हुआ | यहां के संविधान 
में ऐसी संस्थाओं का प्रावधान किया गया है, जो इनके विचार 
में समाजवादी आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होंगी। नीचे हम 
उन समाजवादी राज्यों और सरकारें के विशेष लक्षणों पर 
वियार करेंगे, जो मार्क्स और लेनिन के विचार को मानते हैं । 


समाजिक-आर्थिक शक्तियों का पुनर्गठन 


सामाजिक प्रक्रिया के समाजवादी ओर साम््यवादी (मार्क्सवादी) 
विश्लेषण में आर्थिक शक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। 
संपत्ति ओर उत्पादन के संबंध समाज के स्वरूप का निर्धारण 
करते हैं। इन संबेधों का स्वरूप और उनकी स्थिति से सामाजिक 
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वर्ग निर्धारित होते हैं, जो प्रभुव्व के लिए सतत्‌ एक दूसरे से 
प्रतियोगिता करते रहते हैं। अन्य सामाजिक और राजनीतिक 


, संस्थाओं के साथ राज्य का स्वरूप भी इन वर्गों के अतं्विशेधों 


से निर्धारित होता है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए समाज 
का, मुख्यतः आर्थिक संबंधों का, पुनर्गठन आवश्यक है। निजी 
संपत्ति की समाप्ति तथा उत्पादन और वित्तरण की प्रक्रिया पर 
व्यक्ति के बदले समाज का स्वामित्व, का इसमें विशेष महत्व 
है। इस प्रकार पुनर्गठन का सामाजिक वर्ग भेद पर प्रशाव 
पड़ेगा। कोई भी वर्ग शासक और शोषक नहीं होगा। 
वर्ग-अंतर्विगेध समाप्त हो जाएगा। उत्पादन के साधनों पर 


मजदूरों का नियंत्रण होगा और समाजवादी समाज में एक ही 


वर्ग होगा : सर्वहारा वर्ग । राज्य समाज में एक वर्ग का दूसरे 
वर्गों पर प्रभुत्व का प्रतिरूप नहीं होगा। यह संपूर्ण समाज के 
हित का प्रतिनिधि होगा और इस पर सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण 
रहेगा। इस प्रक्रिया का प्रारंभ आर्थिक सेब॑धों के पुनर्गठन से 
होगा । 

क्रांति के कारण समाजवादी ग़ज्यों को नई संस्थाओं और 
संबंधों को संगठित करने का अवसर मिला, लेकिन पुनर्गठन , 
का यह काम सरल नहीं! सोवियत संघ ने 936 ई. में अपने 
को समाजवादी राज्य घोषित किया। अक्तूबर 977 ई, में ' 
संविधान का पुनर्निर्माण हुआ, जिसमें संघीय व्यवस्था में आस्था 
प्रकट की गई और व्यक्तिगत अधिकारों को और मज़बूत किया 
गया। उत्पादन प्रक्रिया पर राज्य का नियंत्रण इन राज्यों की 
वास्तविक उपलब्धि रही है। समाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं की 
केंद्रीय परियोजना इन राज्यों का विशेष लक्षण है। 


समाजय्द में राजीनतिक दल ह 

समाजवादी व्यवस्था में राजनीतिक दलों की संख्या और उनकी 
विचारघास आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाजवादी 
व्यवस्था में वर्गों की विविधता के बदले एक ही वर्ग, सर्वहारा 
वर्ग, होगा और इसीलिए कई दलों का कोई प्रश्न ही नहीं। 
इसके अतिरिक्त इस समाज में एक ही विचारधारा का अनुसरण 
होता है। समाजवादी व्यवस्था में अधिकतर एक ही दल होता 


कुछ राज्यों में एक से अधिक दल भी रहे हैं.। कम्युनिस्ट पार्टी 


के अतिरिक्त बुलगारिया में एक (बुलगेरियन एग्रेरियन पीपुल्स 
यूनियन), पौलैण्ड में दो (यूनाइटेड फार्मरस्‌ पारी और 
डेमोक्रेटिक पार्टी), और जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य में चार 
(क्रिश्चियन डेमोफ्रेटिक पार्टी यूनियन, डेमोक्रेटिक फार्मरस्‌ 


समाजवादी सरकार 69 


क््न 


पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ जर्मनी, लिबरल डेमोक्रेटिक 
पार्टी आफ जर्मनी), राजनीतिक दल थें। लेकिन ये दल मुख्य 
दल की विचारधारा का विरोध नहीं करते थे। 

राजनीतिक दल की गतिविधि चुनाव में सफलता के 
अल्पकालिक लक्ष्यों तक सीमित नहीं रहती। विचारधारा का 
उच्च लक्ष्य इनकी गतिविधियों का मुख्य आधार होता है। 
अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन दलों को एक सुदृढ़ नेतृत्व 
की आवश्यकता होती है । अपनी विचारधारा की सफलता और 
समाज के हित के लिए दल को एक अनुशासित संगठन की 
भी आवश्यकता होती है। पार्ट का 
अखंड्ित(॥/070॥॥70) ढांचा होता है। 
लि न संघ में एक-दलीय व्यवस्था के की क्के 
पक्ष में दिए जाने वाले तकों का पता लगाइए। 


लोकतांत्रिक केंद्रीयता ओर दलीय ढांचा 


दलीय ढांचे की आवश्यकता और सदस्यों को भागादारी का 
प्रामंजस्थ द्ोनिन द्वारा प्रतिपादित लोकतांत्रिक केंद्रीयता 
(097009॥0 087॥8॥9॥) के सिद्धांत द्वारा किया जाता 
है। सुदृढ़ नेतृत्त और एकीकृत दलीय ढांचे का यह अर्थ नहीं 









निकोलाय लेनिन (870-924 ईसवी) 


एक महान्‌ रूसी नेता । मार्ब्सवाद को व्यवहारिक राजनैतिक 
विचारधार का रूप दिया। उसने 9१7 की रूसी क्रांति 
का नेतृत्व किया । प्रसिद्ध पुस्तकें ; “स्टेट एल्ड रिवोल्यूशन " 
(808॥४ 970 38४०0॥/07), ' न्हाट इज टू बी डन' 
(४90 ।9 (0 08 ७079), “इम्पीरियलिज्म- दी हाएस्ट 
स्टेट ऑफ कैपिटेलिज्म'' [#98//8/7॥ [8 ॥989' 
5(68 0 (५७[४83॥5॥), 


है कि सदस्यों की भागीदारी किसी भी अर्थ में सीमित है। 
सोवियत्त संघ के साम्यवादी दल (सी, पी, एस. यू.) का 
औपचारिक संगठन लोकतांत्रिक केंद्रीयता के सिद्धांत का एक 
अच्छा उदाहरण है। दल की सर्वोच्च संस्था, सी. पी. एस, यू. 
दल की इकाइयों के सुसंगठित पद सोपान पर आधारित है! 
इस पद पर सोपान के सबस्ते नीचे कारखानों, शज्य फार्मो, 
स्कूलों, सैनिक दलों, और गांव जैसे आवासीय खंडों, में स्थित 
मूल इकाइयां हैं। इन स्तरों पर मूल इकाइयों की शाखाएं भी 
हो सकती हैं। इन मूल इकाईयों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्षेत्रिय 
सम्मेलन (38008| (50788708) का चुनाव करते हैं। 
क्षेत्रीय सम्मेलन द्वारा गणतंत्रीय कांग्रेस (39७000#0श॥ 
०076६855) सी.पी.एस.यू. का चुनाव होता है। इन सभी 
स्तरों पर पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। जहां एक और दल 
की नीचे की इकाई अपने से उत्तरोत्तर ऊपर की इकाइयों के 
सदस्यों का चुनाव करती हैं, वहीं ऊपर लिए गए निर्णय नीचे 
की इकाइयों के लिए बाध्य होते हैं। ऊपर की संस्थाओं द्वाय 
किए गए निर्णयों ओर नीति निर्देशों का नीचे की इकायों को 
पालन करना पड़ता है। दल की हर संप्था अपने से नीचे की 
इकाइयों के कार्य के लिए उत्तरादायी होती है। उनसे कार्य के 
बारे में सूचना मांगी जाती है और नए नीति निर्देश जारी किए 
जाते हैं। साथ ही साथ निचली इकाइयों द्वार की गई नियुक्तियों 
की स्वीकृति भी दी जाती है, जो उपर की इकाइयों के नियंत्रण 
को प्रभावकारी बनाती है। इस तरह दलीय संगठन में सदस्यों 
और इकाइयों की भागीदारी कठोर अनुशासन और एकीकृत 
ढांचों में सामंजस्य पाया जाता है। 
चुनाव की प्रक्रिया 


चुनाव का संगठन ओर उसका संचालन इस बात पर आधारित 
है कि इस प्रक्रिया के ओचित्य की व्याख्या किस तरह की 
जाती है। समाजवादी समाज यह दावा करता है कि वहां एक 
मात्र सर्वहारा वर्ग ही है, इसलिए विभिन्‍्म आर्थिक वर्गों में 
प्रतियोगिता का प्रश्न ही नहीं उठता। एक मात्र वर्ग के हितों 
की रक्षा एक मात्र विचारधारा द्वारा की जाती है। इसलिए चुनाव 
की प्रक्रिया दलीव सेगठन के विभिन्‍न इकाइयों के अंदर ही 
सीमित रहती है। यह सुनिश्चित हो जाने पर, विधायिका जेसी 
सरकारी संस्थाओं का चुनाव दल के उम्मीदवारों के बीच ही 
होता है। विभिन्‍न दलों के उम्मीदवारों में प्रतियोगिता नहीं होती । 
सोबियत संघ में दल के अंदर उम्मीदवारों के नामारकंन के 
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समय चुनाव की प्रक्रिया सामने आती है। इसका निष्पादन दल 
के विधिन स्तरों पर होता है। जो उम्मीदवार नामांकित होते हैं, 
वे समर्थक संस्था के उम्मीदवार के रूप में क्षेत्रीय निर्वाचन 
आयोग (0$॥#06 ह&/6०00॥ 00/#)5807॥) के पास 
पंजीकृत होते हैं। नामांकन के बाद उम्मीदवारों के लिए निर्वाचकों 
के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। इस तरह निर्वाचन की 
प्रक्रिया में भी दल की प्रधानता रहती है। 


सरकारी संस्थाएं 


समाजवादी व्यवस्था में विभिन्‍न संस्थाओं की सत्ता का पृथक्करण 
महत्वपूर्ण नहीं है। पत्ता का संगठन एक मात्र विचारधाय के 
प्रति बचनबद्धता पर आधारित है और इसलिए सत्ता के 
केंन्द्रीकरण का भय नहीं रहता | कार्यपालिका, विधायिका, और 
न्यायपालिका जेसी सरकारी संस्थाएं होती तो हैं, लेकिन केंद्रीय 
समन्वय का काम दल द्वारा किया जाता है। 


न्यायपालिका व्यवस्था 


सांविधानिक विशेषज्ञों ने न्यायपालिका के दो कार्यों की चर्चा 
की हैः अधिनिर्णय (90]00॥08007) और नियम प्रवर्तन (90९ 
ट70०७॥0॥)। पहले कार्य का संबंध नागरिकों के 
लिए न्याय सुनिश्चित करना है। हमने पहले पढ़ा है कि प्रायः 
देश के संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका और 
विधायिका जैसी संस्थाओं से ऊंचा पद और मान्यता दी जाती 
है। ऐसी व्यवस्था विशेषकर संघों में पाई जाती है । न्यायपालिका 
के ऐसे कार्य का यह पक्ष भी है कि वह सरकार के संभावित 
अतिक्रमण के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करे । 
समाजवादी-साम्यवादी विचारधारा के अनुसार न्यायपालिका का 
यह कार्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य और दल ही नागरिक 
के अधिकारों के संरक्षक हैं ओर सरकारी संस्थाएं समाज के 
हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 

न्यायपालिका का दूसरा कार्य यह है कि सरकार जो भी 
कानून और नियम बनाती है उन्हें ठीक से लागू किया जाए। 
न्यायपालिका भी अन्य सरकारी संस्थाओं की तरह समाजवादी 
व्यवस्था के संरक्षण के लिये उत्तरदायी है। इस तरह न्यायपालिका 
के नियम प्रवर्तन के कार्य पर बल दिया जाता है। 

सरकार के संगठन के सिद्धांत के अनुरूप, उच्चतम न्यायालय 
और उसके अधीनस्थ न्यायालय में निर्वाचित सदस्य होते हैं| 


सोवियत संघ के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सुप्रीम 
सोवियत द्वाए निर्वाचित होते हैं। युगोस्लाबिया के संघीय 
न्यायालय (6608/8। 00070] में भी यही व्यवस्था हैं। 
न्यायाधीशों का निर्वाचन उसी अवधि के लिए होता है जो 
अवधि निर्वाचक संस्था की होती है ओर उन्हें किसी भी समय 
वापस बुलाया जा सकता है। सोवियत्‌ संघ के यूनियन रिपब्लिक 
के सर्वोच्च न्यायालय के मध्यवर्ती न्यायालयों के न्यायाधीशों 
का भी निर्वाचन ही होता है। इस श्रेखल। में सबसे नीचे जनता 
के न्यायालय ([?80[0॥8'9 (2:00) में व्यावसायिक न्यायाधीश 
और निर्धारक होते हैं, जिनका “कारखानों कार्यालयों और 
व्यावसायिक कार्यकर्ताओं" की आम सभा से प्रत्यक्ष चुनाव 
किया जाता है। 


उदारवादी प्रजातंत्रों में समाजवादी आदर्श 


मार्क्स और लेनिन के सिद्धातों में प्रत्यक्ष रूप से आस्था रखने 
बाले देशों के अलावा, ब्रिटेन और भारत जैसे उदारवादी 
लोकतंत्र भी समाजवादी आदशों को मानते हैं। ऐसे बहुत से 
राज्यों में समाजबादी और साम्यवादी दल आम चुनाव में भाग 
लेते हैं। ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त लेबर पार्टी 
काफी महत्वपूर्ण रही है। लेबर पार्टी कई बार सत्ता में भी आ 
चुकी है। फ्रांस में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 920 ई. में 
हुईं थी और अब वह एक सुव्यवस्थित पार्टी मानी जाती है। 
इसके अतिरिक्त फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी और रेडिकल' 
सोशलिस्ट पार्टी भी हैं। तीसरी दुनिया के करीब सभी देशों में 
इस तरह की विचारधाण वाले दल हैं। 


बहुत से देशों का घोषित आदर्श समाजवाद है। 42वें 
संविधान संशोधन द्वार ''समाजवाद'' भारतीय संविधान को 
प्रस्तावना में जोड़कर इस आदर्श पर बल दिया गया। 

कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के उददेश्यों को 
समाजवाद के अधिक निकट ले आए हैं। हमने ऊपर पढ़ा है 
कि विंचारधारा चाहे जो भी हो, हर राज्य लोककल्याण को 
ध्यान में रखता है। आर्थिक योजना के कार्यक्रम ओर संस्थाएं, 
समाजवादी सरकार तक ही सीमित नहीं हैं| सामाजिक-आर्थिक 
योजना आधुनिक राज्यों का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है ओर बहुत 
से देशों में इसके लिए केंद्रीय संस्था की स्थापना की गई है। 
भारत में योजना आयीग ऐसी ही एक संस्था है। उत्पादन की 
प्रक्रिया और संस्थाओं पर सामाजिक नियंत्रण की भी यही स्थिति 
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है। बहुत से राज्यों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हो रही है। 
भारत में आर्थिक योजना में सार्बजनिक निवेश की एक महत्त्वपूर्ण 
: स्थान दिया गया है। 


समाजवादी सरकार का मूल्यांकन 


समाजवादी व्यवस्था के जहां एक ओर कुछ पक्के समर्थक हैं, 
बहां दूध) ओर कुछ आलोचक भी हैं| हमने ऊपर पढ़ा कि 
समाजवाद बहुत सी ग़जनीतिक व्यवस्थाओं का आदर्श रहा 
है। समाजवादी आधार पर सरकारों के सुसंगठित होने के साथ 
ही, समर्थकों का विचार है कि एक आदर्श लोक की प्राप्ति 
हो गई है। आलोचक समाजवादी व्यवस्था के वास्तविक कार्य 
की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि समाजवादी 
लक्ष्य तथा विचारधारा और उसके व्यवहार में बहुत अंतर है । 
उनका कहना है कि जिस विचार धार क्रा प्रतिपादन मार्क्स 
और लेनिन ने किया, वह समाजवादी ओर साम्यबादी राज्यों 
में सही रूप में परिलक्षित नहीं होती। इन व्यवस्थाओं को 
समझने के लिए हमें इन दोनो अतिबादों से बचना होगा । जैसा 
हमने देखा जिन देशों में मार्क्सबादी ब्िवारधारा अपनाई गई 
है, वहां प्राथमिकताओं की परिभाषा भी उसी के अनुसार की 


गई है, जिसका आभास हमें सरकार के संगठन और उसकी 
नीतियों से मिलता है। इस विचारधारा से असहमति संभवत 
समाज और गज्य के अन्य पहलुओं पर बल देगी। समाजवादी 
राज्य और सरकार का किसी अन्य विचारधाग़ के मानदण्ड पर 
मूल्यांकन युक्तिसंगत नहीं है। कोई भी समाजवादी ग॒ज्य॑ यह 
दावा नहीं करता कि उसने अपने आदों की पूर्ण प्राप्ति कर 
ली है। उनका कहना यह है कि वे समाजवादी आदणशों की 
प्राप्ति के पथ पर हैं और उन्होंने गज्य और सरकार का जो 
संगठन अपनाया है उससे उन्हें उस दिशा में अग्रतर होने में 
आसानी होगी । समाजवादी मार्ग निश्चय ही एक ऐसा विकल्प 
प्रस्तुत करता है, जो विशेषतः तीसरी दुनियाँ के देशों के लिए 
महत्वपूर्ण है। 


इन दिनों सोवियत शासन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण 
सुधार किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में “पेरेट्रोइका'' , 
(26/88॥048) और “'लासनोस्ट” (2॥8909|) 


नामक दो शब्द ब्रिशेषतः प्रचलित हैं। इनका अर्थ पता , 
लगाइए। ह 





अध्यास्त 


). सोवियत संघ जैसे समाजवादी राज्य में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। 

2. समाजवादी शज्यों में गजनीतिक दलों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्‍ 

3, प्रजातांत्रिक॑ केन्द्रीकरण से आप क्या समझते हैं? सोबियत संघ का उदाहरण देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए । 

4, समाजवादी व्यवस्था में राजनैतिक दलों के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं होती | सीवियत संघ में साम्यवादी दल 
जैसे ग़ज़नैतिक दलों में चुनावों के महत्त्त को चर्चा कीजिए | 

5, भाक्त के संदर्भ में उदारबादी लोकत॑त्रों के समाजवादी उद्देश्यों का वर्णन कीजिए | 


अध्याय 0 


भारत में सांविधानिक विकास के विभिन्‍न चरण 


भारतीय संविधान में जिन राजनीतिक संस्थाओं को प्रतिष्ठापित 
किया गया उनका विकाप्त उससे पहले के एक शताब्दी के 
दौरान धीरे-धीरे हुआ। 34 दिसंबर 600 ई० को ईस्ट इंडिया 
कंपनी को राजकीय चार्टर द्वारा भारतीय उपपहाद्वीप में व्यापार 
करने की अनुमति दी गई। कंपनी का संगठग और ब्रिटिश 
सरकार से उसका संबंध समय-समय पर दी गई अनुमति से 
निर्धारित हुआ। सरकार ओर कंपनी के बीच सदा संघर्ष की 
सी स्थिति बनी रही | ब्रिएिन की सरकार भारत की गतिविधियों 
पर निरंतर अपना नियंत्रण बढ़ाती गई ओर कंपनी की ओर से 
उसके कार्यों में स्वायत्तता पर बले दिया जाता रहा। अधिक 
से अधिक भारतीय प्रदेश पर बढ़ते हुए अधिकार से ब्रिटेन 
की सरकार के इस इरादे का साफ पता चलता है कि वह शुरू 
से ही भारत में सरकार की स्थापना चाहती थी। 857 ई० के 
जन विद्रोह ने ब्रिटेन की सरकार को भारत पर प्रत्यक्ष शासन 
का मौका दिया। 

857 ई० का जन विद्रोह उस जन असंतोष का चरम बिन्दु 
था जो ब्रिटेन के प्रतुल के खिलाफ उभर रहा था। भारत ओर 
ब्रिटेन के लोकमत का शासन में सुधार लाने के लिए दबाव 
बना हुआ था। इसी दबाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
885 ई» में ए० ओ* हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 
स्थापना की आवश्यकता का अनुभव किया जो ब्रिटेन के शासन 
के लिए “सुरक्षा वाल्व” की तरह काम करे। यह असंतोष 
को, खाप्तकर शिक्षित वर्ग के, सांविधानिक सुधारों क्री धारा 
में बांध कर रखेगा। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसा पंच होगा 
जिसके द्वार ब्रिटेन की सरकार को जन असंतोष की सूचना 
मिलेगी । लेकिन बाद के ब्षों में कांग्रेस लोक चेतना के प्रसार 


के लिए एक अग्रणी संस्था बन गई । कालक्रम में जो सांविधानिक 
सुधार लाए गए वे कांग्रेस द्वारा व्यक्त किए हुए दब्ों की प्रतिक्रिया 
स्वरुप ही थे। ५ 


भारत सरकार अधिनियम 858 


इस अधिनियम के अनुसार भारत ब्रिटेन को संसद के प्रदयक्ष 
शासन के अंतर्गत आ गया। भारत के कारोबार पर इंग्लैंड की 
साप्राज्ञी का निरपेक्ष शासन स्थापित हुआ। इस नियंत्रण का उपयोग 
सेक्रेटी आफ स्टेट के माध्यम से होना था, जो ब्रिटेन के संसद 
के प्रति उत्तरदायी था। उसकी सहायता के लिए एक कांउसिल 
आफ इंडिया की स्थापना हुई। काउंसिल के सदस्यों की संख्या 
5 थी, जिसमें 8 का मनोनयन ब्रिटेन के क्राउन (सम्राट/साम्राज्ञी) 
द्वार किया जाता और ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड आफ डायरेक्टर 
बाकी 7 सदस्यों को मनोनीत करता था। काउंसिल का सदस्य 
होने के लिए भारत में काम करने का अनुभव आवश्यक था। 
गवर्नर-जनरल भातत में क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करता 
था। कार्यकारिणी काउंसिल का काम गवर्मर-जनरल की सहायता 
कला था। हर प्रांत में गवर्नर, या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, 
जिसकी सहायता के लिए उस स्तर पर एक कार्यकारिणी काउंसिल 
होती थी। इस तरह आदेश की रेखा (॥8 ए (0आशगा8॥0) 
स्पष्ट थी। प्रांतीय गवर्नर, गवर्न!-जनरल के अधीन काम करा 
था, जिसके ऊपर भारत सचिव का नियंन्नण॑ था। अंतिम नियंत्रण 
ब्रिटिश क्राडज ओर संसद का था। इस साम्राज्यिक शासन व्यवस्था 
में भारत के लोकमत का कोई स्थान नहीं था। बाद में जो ब्रिटिश 
संसद द्वारा सांविधानिक सुधार लाए गए उसमें भारतीय लोकमतत 
का प्रश्न ही प्रमुख था। 
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भारत काउंसिल अधिनियम 867 


इस अधिनियम ने सांविधानिक विकास को एक कदम आगे 
बढ़ाया । इसके अनुसार कार्यकारिणी काउंसिल के विधायी कार्य 
के लिए कुछ गेरसरकारी (07-00) सदस्यों के लिए 
स्थान रखा गया। गवर्नर-जनरल के अधिकार क्षेत्र में कोई 
अंतर नहीं लाया गया। काउंसिल के सामने कोई विधेयक पेश 
होने के पहले गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी॥ 
' ऐसे समय वह विशेषाधिकार का प्रयोग कर स्र॒कता था। 
गवर्नर-जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। 
प्रौतों में भी दिधायी काउंसिल की स्थापना की गईं। इसके 
लिए भी गवर्मर-जनरल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। 


भारतीय काउंसिल अधिनियम 892 


867 के अधिनियम के अंतर्गत गैरसरकारी सदस्य या तो बड़े 
जमींदार होते थे या अवकाश प्राप्त अधिकारी या भारत के राज 
परिवारों के सदस्य। प्रतिनिधित्त की आम आकांक्षा की तुष्टि 
इससे नहीं हुई। इसी बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिक 
महत्वपूर्ण हो गई थी और उसने अधिक अतिनिधित्व की मांग 
करना शुरू कर दिया। यूरोपीय व्यापारियों की ओर से भी भारत 
सरकार की इलैंड में स्थित इंडिया आफिस से अधिक स्वतंत्रता 
की मांग की जाती रही। सर जार्ज चिक्ञनी की अध्यक्षता में एक 
कमेटी बनी जिसके सुझावों का सम्रावेश 862 ई. के अध्यादेश 
में किया गया। इस अधिनियम की विशेषता यह थी इसके द्वारा 
(00 0070) और प्रांतीय विधायिका, दोनों में 
“अतिरिक्त सदस्यों" की संख्या बढ़ा दी गई ओर उनके निर्वाचन 
का भी विशेष उल्लेख किया गया। यद्यपि इसके द्वारा सीमित 
चुनाव की ही व्यवस्था हुई, लेकिन भारत के मुख्य सामाजिक 
वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। गैर सरकारी सदस्यों 
का निर्वाचन चैम्बर आफ कामर्स, यूनिवर्सिटी, नगर पालिका, 
जिल बोर्ड जैसी संस्थाओं द्वार किया गया । काउंसिल के अधिकारों 
में बुद्धि की गई | वार्षिक आय और बजट का ब्योग काउंसिल 
में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। सदस्यों को कार्यपालिका के 
काम के बडे में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस तरह 
१892 ई, के अधिनियम द्वाग विधायिका के सदस्य के निर्वाचन 
की शुरुआत तो की गई लेकिन यह सीमित थी। 

भारतीय काउंसिल अधिनियम 909 


892 के अधिनियम की यह आलोचना की गई कि इसके 


प्रावधान लोगों की आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं करते । साथ 
ही राष्ट्रीय आंदोलन पर अग्रवांदी नेताओं का प्रभाव अधिक 
हो गया | बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और लाला 
लाजपत राय जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के ऊपर अधिक 
दबाव डालेना शुरू कर दिया। सेक्रेटी आफ स्टेट, लार्ड 
मारले और भारत में वाइसराय लार्ड मिंटों, दोनों ही सहमत थे 
कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरूण्डेल कमेटी 


* की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 909 ई, में नया अधिनियम 


यारित किया गया। 


कुछ और गैरसरकारी सदस्यों के साथ केंद्रीय विधायिका 
का विस्तार किया गया। उनका चुनाव सीमित और अप्रत्यक्ष 
रखा गया। इसमें प्रांतीय विधायिका, जमींदार वर्ग, व्यापारी 
संघ ओर मुस्लिम वर्ग, अपने प्रतिनिधि भेज सकते थे | प्रंतीय 
विधायिका के लिए इसी प्रकार के प्रावधान किए गए। इसके 
लिए विश्वविद्यालय, नगर पालिका, जिला बोर्ड और मुस्लिम 
वर्ग को निर्वाचन क्षेत्र माना गया। 

विधायिका के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। सदस्यों 
को बजट प्रस्ताव करने और जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछने 
का अधिकार दिया गया । जिन विषयों को विधायिका के क्षेत्र 
से बाहर रखा गया था वे थे सशख्न सेना, विदेश संबंध ओर 
देशी रियासतें | 


१909 ई. के अधिनियम ने विधायिका में गैरसरकारी सदस्यों 
की संख्या बढ़ा दी | अब विधायिका में इन सदस्यों का बहुमत 
था। निर्वाचन का सिद्धांत स्पष्ट रूप से माना गया, यद्यपि यह 
अभी भी सीमित और अप्रत्यक्ष था। विधायिका का कार्यक्षेत्र 
बढ़ाया गया। लेकिन इस अधिनियम द्वारा न सिर्फ मुस्लिम 
वर्ग को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया गया, ग्रह प्रतिनिधित्व उनकी 
जनसंख्या के अनुपात में अधिक था। इससे राष्ट्रीय आंदोलन 
की स्थायी क्षति हुई। पं. जवाहरलाल नेहरु ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक "डिस्कवरी आफ इंडिया” में लिखा है, "इन्हें (मुस्लिम 
वर्ग को) भारत के अन्य बर्गों से अलग-थलग कर दिया गया 
और सदियों से चले आ रहे एकीकरण और एकसूत्र में जोड़ने 
की प्रक्रिया को विपरीत दिशा में मोड़ दिया । इसके (अधिनियम 
के) द्वारा मुस्लिम वर्ग के चारों ओर राजनीतिक अवरोध खड़ा 
कर दिया गया ।' ह 
मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधित्व से सांप्रदायिकता की शुरूआत हुई 
और साथ ही दूसरे संप्रदायों से भी उसी प्रकार की मांग उठने 
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लगी। 99 ई, में सिक्खों को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया गया। 
हरिजन, भारतीय क्रिश्चियन ओर यूरोपीय समुदायों से इसी 
तरह की मांग हुई। बाद में आने वाले (सांविधानिक) सुधारों 
में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ही मुख्य विवाद का विषय बन गया । 


भारत सरकार अधिनियम 99 


अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में फूट डालने की पूरी 
कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम लीग ओर राष्ट्रीय कांग्रेस के 
बीच अंग्रेजों के राज्य के अंत की मांग के बारे में एकता बनी 
रही | सांप्रदायिक तत्वों की तुलना में राष्ट्रीय आंदोलन को कहीं 
अधिक महत्व मिला। इन प्रक्रियाओं का चरम बिंदु था 499 
ईं, में लखनऊ में लीग और कांग्रेस का सम्मिलित अधिवेशन 
जहां लखनऊ समझौता हुआ। इस समझौते के द्वार दोनों 
संगठनों के कार्यक्रम में एकता की स्थापना हुई। इसके द्वारा 
सांविधानिक सुधार के लिए सम्मिलित प्रस्ताव रखा गया । एनी 
बेसेंट का होम रूल आंदोलन, विदेशों में गदर पार्टी के कार्यक्रम, 
और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति, इन सभी कारणों 
से ब्रिटेन भारत की स्थिति के पुनरवालोकन के लिए बाध्य 
हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, माँटग्यू ने अगस्त 20, 9१7 ई. 
को एक वक्तव्य दिया, जिसमें ब्रिटेन के इग्दे का बयान किया 
गयाः* “शासन की सभी शाखाओं में भारतीयों को शामिल 
करना ओर स्वायत्तशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, जिससे 
ब्रिटिश भारत के अभिन्‍न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार 


की उत्तरोतर उपलब्धि हो सके। 'माँटेग्यू नवेबर 0, 97'' 


ई. को भारत आए और उन्होंने वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड और 
कांग्रेस और लीग के नेताओं से विचार विमर्श किया। सुधार 
के जो प्रस्ताव सामने आए वे माँदेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में दिए 
गए। यही 99 ई. अधिनियम का आधार बना | 

इस अधिनियम ने सेक्रेटरी आफ स्टेट के अधिकार को 
कम कर दिया। गवर्नर-जनरल के प्रतिनिधि के रूप में हाई 
कमिश्नर आफ इच्डिया (497 (00॥॥॥53079 0 ॥08) 
के पद का निर्माण हुआ। केंद्रीय कार्यकारिणी ओर प्रांतीय 
काउंसिल के संगठन और कार्य में फेर बदल किया गया। 
कार्यकारिणी कांउसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या कुछ बढ़ा 
दी गईं। प्रशासन के लिये विषयों को दो सूचियों में बाँट दिया 
गया: केंद्रीय और प्रांतीय | केंद्र में एक सदन के स्थान पर दो 
सदनों की स्थापना हुईं, काईँसल आफ स्टेट और केंद्रीय विधान 
एसेंबली। विधायिका में सदस्यों के चुनाव के लिए सम्पत्ति 


योग्यता रखी गई । सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को रहने दिया गया। 
प्रांतीय शासन व्यवस्था में अधिक व्यापक परिवर्तन किए 
गए। प्रांतीय सूची के विषयों को दो भागों में बांटा गया; 
सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय ! सुरक्षित सूची के विषय 
गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे, ओर वह इन विभागों को अपने 
कार्यकारिणी के नामज़द सदस्यों में बांट देता था। इस सूची 
के कुछ विषय थे : कानून और व्यवस्था, न्याय, सिंचाई, भूमि 
कर, काशगार इत्यादि। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के 
अधिकार में थे, जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों में से होती 
थी। शिक्षा, लोक निर्माण, स्थानीय ख्ायत्तशासन, और लोक 
स्वास्थ्य जैसे विषय इस सूची में थे। सरकार की इस व्यवस्था 
को द्वेध शासन प्रणाली (0५/8/0/0) की संज्ञा दी गई। 
प्रांतीय विधायी काउंसिल के आकार में वृद्धि हुई और 
लगभग 70 ग्तिशत सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था हुई। 
प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया गया, लेकिन उच्च 
संपत्ति योग्यता, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र और कुछ समुदायों 
को विशेष महत्व जैसे कुछ सिद्धांतों को भी स्वीकार किया गया । 
इन सुधारों के पश्चात्‌ भी महत्वपूर्ण अधिकार अभी भी 
गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर के हाथों में ही थे। द्वैध 
शासन प्रणाली व्यवस्था की तीव्र आलोचना हुई। सुरक्षित और 
हस्तांतरित सूचियों में विषयों का विभाजन अक्सर मनमाने और 
असंगत ढंग से किया गया। ये असंगतियां उस वक्‍त सामने 
आई जब अधिनियम को क्रियान्वित किया गया | इसके अलावा 
आर्थिक विषयों जेसे महत्वपूर्ण विषयों को सुरक्षित सूची में 
रखा गया। कार्यकारी काउंसिल के सदस्य, जिनके अधिकार 
में सुरक्षित सूची के विषय थे, ओर मंत्री जो हस्तांतरित विषय 
के अधिकारी थे, इन दोनों में शासन की प्रक्रिया के समय 
मतभेद के कई उदाहरण सामने आए। फिर, मंत्री गवर्नर के 
प्रति उत्तरदायी थे, न कि विधायिका के प्रति। अधिनियम के 
प्रावधान लोगों की आकोक्षाओं से अभी भी बहुत दूर थे। 


साइमन कमीशन 927 


99 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार स्थापित संस्थाओं 
के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग की स्थापना 
का प्रावधान था। राष्ट्रीय आंदोलन और ब्रिटन में तत्कालीन 
राजनीतिक स्थिति के फलस्वरूप इस आयोग की स्थापना 927 
ईं. में की गई। सर जान साईमन की अध्यक्षता में इस आयोग 
में लेबर पार्टी के दो और लिबरल और कन्जर्वेटिब पार्टियों के 


भारत में सांविधानिक विकास के विभिन्न चरण ४५ 


एक-एक सदस्य शामिल थे। आयोग का संगठन, जिसमें एक 
भी भारतीय सदस्य नहीं था, उसके विरोध का एक मुख्य विषय 
हो गया। फरवरी 3, 928 ई. को आयोग भारत पहुंचा | 
उसके विरोध में पूरे भारत में हड़ताल का आह्वान किया। 
दिसेजए 928 ई. में कलकत्ता अधिवेशन के समय कांग्रेस के 
गेता आपस में बंटे हुए थे। कुछ नेताओं को भारत की, 
औपनिवेशिक स्थिति (007॥70] 9[90॥8) मान्य थी, 
जिसका अर्थ था ब्रिटेन के नियंत्रण में सीमित स्वतंत्रता। दूसरी 
तरफ कांग्रेस के ज्यादातर बाम पक्ष के नेता थे ओर उनकी 
मांग थी तत्काल खतंत्रता | पं. जवाहर लाल नेहरू और सुभाष 
चंद्र बोस इसी विचारधारा में शामिल थे। जिस समय साइमन 
आयोग भारत "का भ्रमण कर रहा था, उस साय चारों ओर 
विरोध उभर आया और सार भारत “साइन वापस जाओं"! 
के महाधोष से गूंज उठा | ब्रिटिश सरकार भी दमनकारी व्यवहार 
अपनाने में नहीं हिचकिचाई। आयोग को रिपोर्ट अंततः जून 
930 ई. में प्रकाशित हुई । 

साइमन पिपोर्ट ने केंद्र और प्रांतों की कार्यपालिका और 
निधायिका की व्यवस्थाओं में परिवर्तन का प्रस्ताव रखा । केंद्रीय 
विधायी एसेंबली का नया नाम रखा गया संघीय एसेंबली, 
जिनके संदस्यों का निर्वा*'" पांतों से सदस्यों का चुनाव प्रांतीय 
काउंसिल के सदस्यों“ अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत 
पर हो। प्रांतो में द्वेध १ सन प्रणाली की व्यवस्था का अंत 
किया जाए। विधायिका में जिस दल का बहुमत हो उसके 
सदझयों में से मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा हो, ओर शासन 
के सभी विषयों पर मंत्रियों का अधिकार हो । प्रांतीय विधायिका 
क निर्वाचकों की संख्या को बढ़ाकर तिगुना कर दिया जाए। 


सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में कोई अंतर नहीं हो। आयोग ने 
काउन्सिल फ़ार ग्रेटर इन्डिया (300॥70/॥ 07 (5/8&6 |॥0॥8) 


नाम की एक नई संस्था का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांतों और 
देशी रियासतों जैसे अन्य क्षेत्रों के सदस्य हों। आयोग ने -एक 
संघ की कल्पना की, लेकिन उसकी तत्काल स्थापना का प्रस्ताव 
नहीं रखा । 


नेहरू एिपोर्ट 


काप्रेस पार्टी ने सेक्रेटरी आफ स्टेट, लार्ड वर्कनमहट की इस 
चुनोती को स्वीकार किया कि एक ऐसे संविधान की «चना की 
जा! जो भागत के हर दल को स्वीकार हो । इसके लिए फरवरी 
28, 928 ई. को दिल्ली में एक सर्वदलीय सामेलन बुलाया 


, गया। पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नो सदस्यों की 


एक समिति बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट ने एक धर्म निरपेक्ष 
संविधान और सभी संप्रदायों का सम्मिलित निर्वाचन क्षेत्र का 
प्रस्ताव किया। सांप्रदायिक निवरचिन क्षेत्र को अस्वीकार कर ' 
दिया गया। क३ भूल अधिकारों का प्रस्ताव किया गया। प्रधान 
मंत्री के नेतृत्व में एक संसदीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया। . 
केद्रीय विधायिका में दो सदन हो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 
निम्न सदन ओर प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचित 
उच्च सदन ग्रांतों की स्थापना के लिए भाषा को आधार माना 
जाए। ऐिपोर्ट ने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया जिसमें 
केंद्र और प्रांतों की परिभाषा स्पष्ट रूप से हो। प्रांतों के लिए 
मुख्य मंत्री के नेतृत्व में केबिनेट व्यवस्था का प्रस्ताव था। रिपोर्ट 
में देशी रियासत, उच्चतम न्यायालय, लोक सेवा कभी प्रस्ताव 
किया गया था। 

नेहरू 'रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार 
की गई, लेकिन टिसंबर 928 ई, कलकत्ता के सर्वदलीय 
सम्गेलन मे इस पर गंभीर आपत्ति उठाई गई । नेहरू रिपोर्ट के 
“सांप्रदायिक समझौता'' के प्रस्ताव पर एम,ए, जिन्‍ना ने आपत्ति 
की । | 


गोल मेज सम्मेलन, 930-4932 


साइमन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले ही भारत 
के गवर्नर-जनरल लार्ड इरविन ने घोषणा की कि रिपोर्ट के... 
सुझाव विभिन्‍न भारतीय और ब्रिटिश हित समूहों के प्रतिनिधियों 
के गोल मेज सम्मेलन में विचार के लिए रखे जाएंगे। पहला 
सम्मेलन नवंबर 2, १930 को हुआ, जिसमें मुख्यतः ब्रिटेन 
द्वारा मनोनीत सदस्यों ने भाग लिया। संघीय व्यवस्था के प्रश्न 
पर सहमति हुई, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। लेकिन धार्मिक 
और अन्य वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व एक ऐसा विषय 
था जिस पर सदस्यों में असहमति थी। पहले सम्मेलन में 
कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था | फरवरी 937 ई. के गांधी-इरविन 
समझौते के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के : 


- एक मात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी । श्रीमति सरोजनी नायडू 


और पं. मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के मनोनीत 
प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया | दूसरे समुदायों के प्रतिनिधियों 
को भी आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन से ही “सांप्रदायिक 
अधिनिर्णय" (007॥7078॥ ##क्ष0) और पूना समझौता 
का आर्विभाव हुआ, जिसके द्वार धार्मिक समूहों और हिंदुओं 


76 समाज राज्य ओर सरकार 


के विभिन्‍न वर्ण समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। 
कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय समूहों ने इन प्रावधानों का घोर 
बिगेध किया। तीसस और अंतिम गोल मेज सम्मेलन नवंबर 
932 ई. में हुआ। एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिस 
पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति (॥0॥/ 30/80। 
-(007॥#7॥/80) ने विचार किया। इस समिति के अध्यक्ष थे 
लार्ड लिनलिथगो। इसके सुझावों के आधार पर 935 ई. का 
अधिनियम बनाया गया था। 


भारत सरकार अधिनियम 935 


इस अधिनियम द्वारा कुछ .महत्वपूर्ण सांविधानिक सुधार लाए 
गए। यद्यपि ब्रिटेन के क्राउई ओर संसद के समग्र नियंत्रण को 
रखा गया, सेक्रेटरी आफ स्टेट के अधिकारों में कमी की गई, 
विशेष रूप से प्रांतो के अधिकारों में। संघीय व्यवस्था को 
स्वीकार किया गया, जिसमें ॥॥ प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के 
प्रांत और विदेशी रियासतें सम्मिलित होंगी जो संघ में आना 
चाहें। सरकार के कार्यों को तीन सूचियों में बाँट दिया गया -- 
संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची | अवशिष्ट विषय, 
जिनकी चर्चा इन प्रांतीय सूचियों में नहीं थी, और कुछ 
आपातकालीन अधिकार, गवर्नर-जनरल को दिए गए। केंद्रीय 
कार्यपालिका के अधिकार गवर्नर-जनरल और मंत्रियों में निहित 
हों। इस अधिनियम ने केंद्र में द्रैध शासन प्रणाली की स्थापना 
की। सुरक्षित विषय गवर्नर-जनरल ओर हस्तांतरित विषय 
मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में दिए गए। सुरक्षित विषयों के 
प्रशासन में परामर्श देने के लिए गवर्नर-जनरल काउंसिलर की 
नियुक्ति कर सकता था | केंद्र ओर प्रांतों दोनों की विधायिकाओं 
के लिए दो सदनों की स्थापना की गई | निर्वाचकों में वृद्धि तो 
हुई लेकिन वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को पूरी तरह नहीं 
माना गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ और छोटे 


समुदायों को भी विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया | इस अधिनियम . 


ने प्रांतों में द्रैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, और 
प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया। प्रांतों को 
प्रशासन के लिए स्वायत्तशासी इकाई माना गया। मंत्री का 
उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका क्रे प्रति था और वे प्रशासन के 
विभिन्‍न विषयों के अधिकारी थे। गवर्नर के पास स्वनिर्णय के 
अधिकार अभी भी थे। 

इस अधिनियम के अनुसार संघीय व्यवस्था उसी हालत में 


लागू होनी थी जब आधे से अधिक देशी रियासतें संघ में 
सम्मिलित होने के लिए सहमत हों । रिसासतें संघ में सम्मिलित 
होने के लिए सहमत नहीं हुईं और इस प्रावधान को स्थगित 
रखा गया । अधिनियम का तीसरा भाग जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता 
का प्रावधान था, अप्रैल ।, 937 ई० को लागू किया गया। 
चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला और 
3 प्रांतों में इस पार्टी के सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने गए। मुस्लिम 
लीग के लिए चुनाव परिणाम अच्छा नहीं रहा | चुनाव परिणापों 
के द्वारा एक बार फिर भारतीय समाज का धर्मनिरपेक्ष आधार 
सामने आया। कांग्रेस पार्टी की 8 प्रांतों में सरकार बनी जो 
अक्तूबर 939 ई० तक सत्ता में रही । जब सितंबर 939 ई० 
में यूगेप में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस और 
ब्रिटिश सरकार के मतभेद तीत्र हो गए। कांग्रेस नहीं चाहती 
थी कि भारत युद्ध में भाग ले। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस 
विषय पर कांग्रेस का साथ नहीं दिया गया। बाइसराय लार्ड 
लिनलिथगों ने अक्तूबर 77, 939 ई० के अपने बयान में 
ब्रिटिश नीति की घोषणा. की। इसके बाद प्रांतों के कांग्रेस 
मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। 


इधर कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन तीव्र हो रहा था, और 
बाइसराय ने आगस्त 8, 940 को बयान जारी किया, जो 
“अंगस्त प्रस्ताव” के नाम से प्रसिद्ध हुआ | यह स्वीकार किया 
गया कि संविधान निर्माण मुख्यतया भारतीयों का उत्तरदायित्व 
है, जो भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन 
की अवधारणा पर आधारित होना चाहिए। बचन दिया गया 
कि यह काम युद्ध के तुरंत बाद शुरू किया जाएगा। यह भी 
कहा गया कि गवर्नर-जनरल के कार्यकारी परिषद में कुछ और 
भारतीय प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगें। 


 आग्त प्रस्ताव को सर्वधा असंतोषजनक माना गया ओर 
महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन की घोषणा 
कर दी। कांग्रेस सत्याग्रही बड़ी संख्या में बंदी बनाए गए, 
जिनमें बहुत से महत्त्वपूर्ण नेता भी थे। इस बीच युद्ध की 
स्थिति और भी बिगड़ चुकी थी। ब्रिटेन पर भारत समस्या 
सुलझाने के लिए मित्र राष्ट्रों का भी दबाव पड़ा। ब्रिटेन के' 
प्रधान मंत्री सर विंसटन चर्चिल ने मार्च 942 ई० में घोषणा 
की कि भारत में सांविधानिक समाधान के लिए सर स्ट्रेफीर्ड 
क्रिप्स भारत का दौरा करेंगे। 
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सर क्रिप्स ने भारत में विभिन्न दलों और जनता के प्रमुख 
प्रतिनिधियों से विचारविमर्श के बाद अपने प्रस्ताव रखे | युद्ध 
के बाद प्रांतीय विधायिका एक संस्था निर्वाचित करेगी, जिसका 
काम संविधान निर्माण होगा इस संस्था के सदस्यों की संख्या 
सभी विधायिकाओं के निचले सदन (0५४/७/ ।+40058) के 
दसवें हिस्से के बराबर होगी, और इनका चुनाव आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। इसमें देशी रियासतों के 
प्रतिमिधि भी होंगें। प्रांतों और देशी रियासतों को यह स्वायत्ता 
दी गई कि वे संविधान की स्वीकार करें या नहीं । इन प्रस्तावों 
ने “आग्त प्रस्ताव" को ठोस आकार दिया, लेकिन भारतीय 
जनमत के सभी वर्गों ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया । 
कांग्रेस, मुस्लिम लीग और लोकमत के अन्य वर्ग, सबने 
अपने-अपने कारणों से क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया | 
देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का राजाओं द्वारा मनोनयन कांग्रेस 
को घान्‍्य नहीं था। कांग्रेस प्रांतों और र्यासतों के इस अधिकार 
के भी खिलाफ थी कि संविधान को स्वीकार करें या नहीं । 
लीग को यह शिकायत थी कि क्रिप्स प्रस्ताव ने पुथक मुस्लिम 
राष्ट्र को खीकृति नहीं दी। लीग पृथक निर्वाचिक क्षेत्र भी 
चाहती थी। अन्य दलों को यह आपत्ति थी कि क्रिप्स ने भविष्य 
के लिए प्रस्ताव रखा था, जबकि उन्होंने तत्काल सुधार की 
आवश्यकता पर बल दिया था। अप्रैल १, 942 ई० को 
क्रिप्स प्रस्ताव एकाएक वापस ले लिया गया। 

अगस्त 942 ई* में कांग्रेस ने इसका जवाब “भारत छोड़ो" 
आंदोलन से दिया ओर उसके सभी अग्रणी नेता बंदी बना लिए 
गए। यह अभूतपूर्व जनक्रांति कई स्थानों पर हिंसक हो उठी | 
सरकार ने दमन नीति का खुल कर प्रयोग किया। महात्मा 
गांधी ने 2) दिन का उपवास रखा और उन्हें मई 6, 944 ई० 
को रिहा कर दिया गया। उन्होंने जिन्‍्ना के साथ अपनी 
वार्ता जारी रखी। लार्ड वेबेल ने 945 ई० में नए भ्रस्ताबों की 
घोषणा की | 

वेवेल योजना ने वाइसराय की कार्यकारी परिषद्‌ को विभिन्‍न 
समुदायों की अधिक “प्रतिनिधि” सैस्था बनाने का प्रस्ताव 
ग्वा। विदेश विभाग भारतीय मंत्री के अधिकार में कर दिया 
गया। वाइसराय के कार्यकारी परिषद्‌ में भारतीय सदस्यों के 
नाम का सुझाव देने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया। 
जिनना के कठोर स्वेए के कारण यह सम्मेलन सफल नहीं 


हुआ। लेकिन इससे कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के निर्माण की 
अनिवार्यता के कायल हो गए। 

१945-946 ई० का वर्ष बहुत कारणों से महत्त्वपूर्ण रहा। 
नवेबर 945 ई० में भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों पर 
मुकदमा चला और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित-हुआ। 
इसके त्तीन अधिकारियों, पी० के० सहगल, शाहनवाज़ खां और 
गुरूबक्श सिंह ढिल्‍लों का बचाव कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता 
भूलाभाई देसाई ने किया। इनको मृत्युदंड दिया गया था जिसे 
लोगों के विशेध के कारण स्थगित करना पड़ा । फरवरी 8-23, 
१946 ई० के बीच बंबई में नौसैनिक विद्रोह उभरा | इसी बीच 
ब्रिटेन में कंजर्बेटिव पार्टी के विंसटन चर्चिल के स्थान पर लेबर 
पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधान मंत्री बने | नई सरकार मे धोषणा 
की कि 945-46 ई० की शीत ऋतु में एक संसदीय प्रतिनिधि 
मंडल भेजा जाएगा जो भारत की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट पेश 
करेगा | इसका मुख्य उद्देश्य होगा “भारत को यथार्सभव शीघ्र 
ओर पूर्ण खतंत्रता की प्राप्ति में सहायता करना |" इस केबीनेट 
मिशन (08079 5207) के अध्यक्ष हुए तत्कालीन 
सक्रेटरी आफ स्टेट, लार्ड पेथिक लरेन्स | ९० वी" एलेक्जेंडर 
ओर सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स को सदस्यों के रूप में रखा गया। 
फेबिनेट मिशन मार्च 24 को भारत पहुंचा और इसने मई 6, 
946 ई० को अपनी एिपोर्ट प्रस्तुत की । 


केबिनेट मिशन के प्रस्ताव ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान 
निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसने भारतीय संघ 
(४707) की स्थापना का सुझाव दिया जिसमें अवशिष्ट 
अधिकार प्रांतों के पास हों। इस रिपोर्ट में संविधान सभा के 
संगठन के बारे में यह सुझाव दिया गया कि इसके सदस्य 
विभिन्‍न समुदायों द्वार उनकी जनसंख्या के आधार पर चुने 
जाएं। इस परिषद्‌ के काम के बारे में भी सुझाव दिए गए। 
जब तक संविधान का निर्माण होगा, उस समय के लिए अंतरिम 
सरकार की स्थापना अविलंब की जाएगी। 

अंतरिम सरकार के संगठन के लिए जब शिमला में वार्ता 
आरंभ हुई तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में उनके प्रतिनिधियों | 
की संख्या के प्रश्न पर मतभेद था। एक प्रभारी (08 8/९&) 
सरकार की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व था 
संविधान सभा के चुनाव का निरीक्षण करना। संविधान सभा 
में कांग्रेस और लीग के निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन लीग ने 
उसकी बैठक के बहिष्कार की घोषणा की। अंतत : संविधान 


॥ 
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संभा की बैठक दिसंबर 946 ई० में हुई, जिसमें डा० गजेन्द्र 
प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। 
अंतरिम सरकार और संविधान सभा दोनों के कार्य में 

मुस्लिम लीग के बहिष्कार से अनिश्चितता की स्थिति बनी 
: रही। इस बीच ब्रिटेन की सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिससे 
घटनाक्रम में तेजी आईं। प्रधान मंत्री एटली ने फरवरी 20, 
१947 ई० को यह घोषणा की कि “जून 948 ई० से पहले 
उत्तरदायी भारतीय हाथों पें सत्ता हस्तांतरण के इरादे को कार्यान्वित 
करना है।” इस घोषणा को कार्यरूप देने का काम नए वाइसराय, 
लाई लुई माउण्टबेटेन के ऊपर छोड़ा गया | उनका मुख्य काम 
था एक मुस्लिम देश के निर्माण के बरे में कांग्रेस और लीग 
के नेताओं से बातचीत करना । 

माउप्टबेट्रेन प्रस्ताव की घोषणा जून 3, 947 ई० को की 
गई, जिसमें भारत के विभाजन को अनिवार्य माना गया | इसमें 
विभाजन की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में प्रस्ताव था। पंजाब 
और बंगाल की विधान सभा समान्य बहुमत से यह निर्णय 
लेगी कि इन प्रोतों का विभाजन होगा या नहीं। सिलचर और 
उत्तर पश्चिमी प्रांत जैसे अन्य क्षेत्र मतगणना के द्वारा यह निर्णय 
लेंगे। 

पाकिस्तान की अलग. संविधान सभा जुलाई 26, 947 
ई० को स्थापित हुई | जुलाई 4 को भारतीय ख़तंत्रता अधिनियम 
को संसद में प्रस्तुत किया गया ओर उसे जुलाई 8, 947 
ई० को राजकीय स्वीकृति दे दी गई। इसके द्वार 935 ई० के 
अधिनियम के संशोधन द्वारा भारत और पाकिस्तान के लिए 
अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। 


भारतीय स्वर्तत्रता अधिनिवम 947 ' 


यह अधिनियम एक छोटा ओर सीधा सादा दस्तावेज था, जिसमें 
20 धाराएं थीं। इसके अनुसार अगस्त 5, 947 ई० को 
भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। उनकी 
संविधान सभाओं द्वारा दोनों देशों के लिए संविधान का निर्माण 
किया जाएगा। ये सभाएं अंतरिम समय में विधायिका का कार्य 
भी करेंगी। देशी रियासतें इसका निर्णय स्वयं करेंगी कि वे 
स्वतंत्र रहेंगी या दोनों में से किसी एक द्रेश में सम्मिलित होगी | 
सेक्रेरी आफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया गया। 
गवर्नर-जनरल ओर प्रांतों के गवर्नर सांविधानिक प्रधान के रूप 







में काम करेंगे। वे मंत्रिपरिषद्‌ के परामर्श पर काम करेंगे। 


मुस्लिम लीग के हट जाने के बाद, संविधान सभा में 299 
सदस्य रह गए थे। इसकी बेठक एक बार फिर अब्नूबर 3, 
947 ई० को हुई और पूरे उत्साह और गंभीरता के साथ 
संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। सभा ने अपना कार्य 
विभिन्‍न समितियों में बांट दिया : संघ संविधान समिति, संघ 
अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति आदि। डा बी०आए० 
अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति की स्थापना की 
गई। संविधान का प्रारूप फरवरी 948 ई० में तैयार हो गया। 
इस पर पूर्ण रूप से आम वाद विवाद होने के बाद, संविधान 
सभा की बैठक नवंबर 948 में फिर हुई और संविधान की 
एक-एक धारा पर विचार किया गया। संविधान पर द्वितीय 
वाचन अक्तूबर 949 में और तृतीय वाचन नवंबर 949 ई० 
में सपन्‍न हुआ। भारत का नया संविधान जनवरी 26, 950 ई० 
को लागू किया गया। 

भारतीय संविधान की बहुत सी संस्थाओं का विकास 
सांविधानिक विकास के लंबे समय में हुआ, जिसको चर्चा 
हमने ऊपर की है। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण है संघीय 
व्यवस्था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वाए 96 ई० के 
लखनऊ समझौते में स्वीकार की गई थी। साइमन कमीशन ने 
भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया ओर 4935 ई० के अधिनियम 
ने संधीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के अधिकार 
ब्रिटेन: के क्राउन द्वाग प्राप्त हुए थे। जब भारत खतंत्र हुआ 
तब तक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए 
वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था, जो कार्यपालिका और 
विधायिका के संबंधों की परिभाषा करती है, भारत में अपरिचित 
नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं की 
बुद्धिमानी और सृक्ष्मदृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं 
और कार्यविधियों का एक अपूर्व समिश्रण है। 





इस अध्याय की पढ़ने के बाद, आप क्‍या सोचते हैं 

कि भारत में साम्म्रदायिक समस्या की उत्पति के लिए 
कीन उत्तरदायी है-ब्रिटिश सरकार अथवा खये भारत? 
इस प्रश्न पर अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए | 


ब्न्न्ी 


2 


भारत में सांविधानिक विकास के विभिन्‍न चरण 79 


अध्याप्त 


. भारत सरकार अधिनियम 979 के द्वारा लागू की गई द्वैध शांसन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए? 
, भारत सरकार अधिनियम १935 से पूर्व प्रमुख' राजनीतिक घटनाओं का वर्णन कीजिए? 
, अधिनियम 935 के द्वारा लागू की गई "'प्रान्तीय स्वायत्तता' का विवेचन कीजिए? अधिनियम की अन्य धाराओं 


का भी उल्लेख कीजिए? 


, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी कीजिए : 


(क) नेहरू रिपोर्ट । 
(ख) अधिनियम 909 की प्रमुख विशेषताएँ 
(ग) केबिनेट मिशन 

(द) भारतीय संविधान सभा 


अध्याव । 


राष्ट्रीय आंदोलन : एक धरोहर 


सतंत्रता के बाद के भारतीय ग़जनीतिक व्यवस्था के पूल लक्षण 
राष्ट्रीय आंदोलन की लंबी अवधि में विकमित हुए। उन्नीसवी 
शताब्दी के मध्य की आरभिक स्थिति से आंदोलन जैसै-जैसे 
आगे बढ़ा, नए क्षेत्र और नए सामाजिक समूह उसमें सम्मिलित 
होते गए। आंदोलन का प्रभाव बंगाल, बंबई ओर पंजाब में 
तो था ही, वह गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश; केंद्रीय प्रांव और 
आध् क्षेत्र में भी फैल गया। बंगाल बंबई, मद्रास के प्रेसीडेंसी 
क्षेत्र, और प्रांतों के अलावा, देशी रयासतें भी आंदोलन से 
आच्छादित हो गई। इस प्रकार विभिन प्रशासनिक इकाइयों में 
बैंटा हुआ पूरा क्षेत्र राष्ट्रीय भावना के एक सूत्र में बंध गया। 
इससे एक क्षेत्रीय एकात्मकता आईं जो एक गष्ट्‌ के लिए 
आवश्यक होती है। 

विस्तृत साम्राजिक्र आधार 

गष्ट्रीय अदोलन सिर्फ नए क्षेत्रों में ही नहीं फैले, विधिन 
सामाजिक समूह भी इसमें सम्मिलित होते गए। भारतीय समाज 
में सामाजिक, सांक्ृतिक और आर्थिक विभिनताएं रही हैं। 
यहां विभिन धार्मिक समूह भी हैं | ब्रिटिश शासन के समय यह 
विभिलता अधिक थी। समाज हिंदू ओर मुप्तलमानों में बंटा 
था। मुसलमानों में भी सामाजिक विभाजन थां। समाज में 
विभिन आर्थिक समूह थे, जिसमें बहुत विषमता थी। शिक्षा 
की दृष्टि से भी असमानता थी। इन समूहों के सामाजिक और 
* आर्थिक हित भिन थे | राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकाधिक समूह 
सम्मिलित होते गए। बीसवीं शताब्दी तक कांग्रेस एक जन 
आऑदोलन का रूप ले चुकी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्र में 


असहयोग आंदोलन इसका चरम बिंदु थां, मिप्तमें 
सामाजिक-आर्थिक विभिन्‍नता को भुला कर, सभी सामाजिक 
समूह सम्मिलित हुए। विदेशी शासन से खतंत्रता के लक्ष्य ने 
विभिन्‍न समूहों को एक कर दिया। विभिन समूहों में लक्ष्य 
को एकता की भावना लाने में राष्ट्रीय आंदोलन की महत्तवपूर् 
भूमिका रही है। इस आंदोलन ने एक ऐसे लक्ष्य की ओर 
ध्यान आंकर्षित किया कि विभिन्‍न आर्थिक समूह एक मंच पर' 
इकट्ठे हो गए। भारतीय समाज के विभिन्‍न गो में बहुत दिनों 
से असंतोष की भावना थी, जिसके कई कारण थे। भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भी जनता के विशेध के 
उदाहरण मिलते हैं। बगांल में जमींदारों के खिलाफ़ भूमि संबंधी 
संगठन (#6/9/9॥ [_68008), महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र में 
साहकारों के खिलाफ दंगा, आंध्र प्रदेश के ''रंपा" क्षेत्र में जन 
जातियों का विद्रोह, ऐसे कुछ विद्रोहों के उदाहरण हैं । किसानों 
और ओद्योगिक श्रमिक वर्गों का अपना संगठन था। उनका 
विद्रोह अपने निकटतस्थ दमनकारी वर्गों के खिलाफ़ 
था -- जमींदार, साहूकार ओर उद्योगपति। गष्ट्रीय आंदोलन 
ने इनके समक्ष “ब्रिटिश गज्य को उखाड़ फेंकने का एक 
उच्च लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य के द्वारा किसान और जर्मीदार, 
श्रमिक और उद्योगपति, सभी राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित 
है| गए। भारतीय समाज के विभिन्‍न वर्गों का आपसी संघर्ष 
ब्रिटिश 'सरकार के लिए निश्चय ही लाभकारी था। लेकिन 
राष्ट्रीय आंदोलन ने इसके स्थान पर विभिन्‍न सामाजिक-आर्थिक 
समूहों में एकता की भावना को स्थापित किया। 


णष्ट्रीय अन्दोलन : एक धरोहर 


सामाजिक आंदोलन 


कोई भी आंदोलन विशेष सामाजिक-आर्थिक समूहों के हितों 
की उपेक्षा नहीं कर सकता। किसान, श्रमिक, उद्योगपति, 
जमींदार -- इन सभी वर्गों का अपना-अपना हित था, जिसे 
बे अग्रसित और सुरक्षित रखना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन 
ने इन बर्गों को संगठित करने के साथ ही उनके हितों का भी 
ध्यान रखा। महात्मा गांधी ने 97-98 ई. में बिहार में 
गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए चंपारण सत्याग्रह 


किया । इसके बाद ही 99 ई,. में “खेदा सत्याग्रह'' हुआ। ' 


उत्तर प्रदेश के रायबरेली और फ्रैजाबाद क्षेत्र में 4920 ई, में 
किसान आंदोलन अधिक व्यापक थे। 92] ई. में मालाबार 
क्षेत्र में 'मोपला विद्रोह” में जो कंषि श्रमिक और काश्तकार 
सम्मिलित हुए, वे अधिकतर मुसलमान थे। किसान सभाओं 
की स्थापना हुई, जो बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और बिहार 
क्षेत्रों में सक्रिय थीं। 


औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई। उद्योगों 
की स्थापना, और व्यापार बैंकों के विस्तार के साथ ही भारतीय 
मध्य वर्ग उभर आया, जिसका संबंध व्यापार और उद्योग से 
था। बंगाल के व्यापार संगठन ((#क्चा06 ता 
(000॥॥78708) की स्थापना 887 में, ओर भारतीय व्यापारी 
संघ (॥097 |/800975 (0॥७7090 की स्थापना बंबई 
में 4907 ई. में हुईं। कलकत्ता में 900 ई, में मारवाड़ी व्यापार 
संगठन और मद्रास में दक्षिण व्यापार संगठन की स्थापना की 
गई। अंततः 92%$ ई० में एक भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 
हुई। खदेशी आंदोलन ने ब्रिटेन में बनी वस्तुओं के बहिष्कार 
पर बल दिया, जिसके द्वारा भारतीय उद्योगपति, विशेषकर 
कपड़ा उद्योग, आकर्षित हुए। बिड़ला, बजाज, अंबालाल, 
साराभाई, कस्तूरभाई जैसे उद्योगपतियों का कांग्रेस को समर्थन 
मिलने लगा। हितों की रक्षा के लिए संगठन ज़ोर पकड़ रहे 
थे और साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन के भंच पर वे सम्मिलित 
भी हो रहे थे। आंदोलन विशेष हितों की रक्षा ओर स्वतंत्रता 
की प्राप्ति, दोनों ही लक्ष्यों के लिए प्रभावकारी था। 


समाज सुधार 

खतंत्रता संग्राम के नेता समाज के विभिन्‍न वर्गों के समर्थन 
के प्रयास के साथ ही समाज सुधार के बारे में सजग थे। 
सखतंत्रता संग्राम के कई नेता सर्वमान्य समाज सुधारक थे। 


8] 


राजा राममोहन राय ने, जिन्हें “भारतीय राष्ट्रीयता का पिता” 
कहा जाता है, 4828 ई. में ब्रह्म समाज की स्थापना की | यह 
आंदोलन हिन्दू समाज की सती प्रथा और बालविवाह जैसी 
बुराइयों के निषेध के लिए उत्तरदायी था। ब्रह्म समाज ने 
विद्यालयों की स्थापना और पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन 
के माध्यम से शिक्षा के प्रसार का भी काम किया। एम. जी. 
णनाड़े ने 867 ई. में बंबई में प्रार्था सभा की स्थापना की । 
दयानन्द सरस्वती ने 875 ई. में आर्य समाज की स्थापना की 
थी। 886 ई, में पहला दयानंद आग्ल वैदिक कालेज की 
स्थापना के बाद डी. ए, वी. स्कूल ओर कालेजों की श्रेखला 
प्रसिद्ध हो गई। ए, आर. देसाई का कहना है, “राष्ट्रीय आंदोलन 
के आरम्भ में आर्य सम्राज ने एक प्रगतिशील भूमिका निभाई 
थी''। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित राप कृष्ण मिशन का 
लक्ष्य था "भारत को पश्चिमी सभ्यता के भौतिकवादी प्रभाव 
से बचाना ।” श्रीमति एनी बेसेंट द्वारा स्थापित धियोसाफीकल 
सोसाइटी मुख्यतः एक आध्यात्मिक आंदोलन था । इसका घनिष्ट 
संबंध बालविवाह, पर्दाप्रथा, और निरक्षता, जैसी कुरीतियों को 
मिटाने से था। कांग्रेस के कार्यक्रमों में, विशेषतः होम रूल 
(+079 908) और ख़देशी आंदोलन में इसका योगदान 
था। मुस्लिम समुदाय में जिन संस्थाओं द्वार सुधार लाए गए - 
वे थे अहमदिया आंदोलन, अंजुमन-ए-हिमायते इस्लाम, 
नवदख्त उल उलेमा, अलीगढ़ आंदोलन, अब्दुल गफ्फार खाँ 
का खुदाई खिदमतमार आंदोलन, और खाकसार आंदोलन | 
सिक्‍्खों द्वा शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक सुधार आंदोलन ओर 
सिंह सभाओं की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आंदोलन के सभी 
नेता समाज सुधार के कार्य के लिए भी प्रसिद्ध थे। ऐसे कुछ 
नेताओं के नाम हैं -- राजा राममोहन राय, गोपाल कृष्ण 
गोखले, बाल गंगाधर विलक, अरविन्द घोष, लाला लाजपत 
राय, मुहम्मद इकबाल, ओर महात्मा गांधी | 


भारतीय खतंत्रता आंदोलन के प्रगतिशील विचार सुधार के 
तीन कार्यक्रमों से स्पष्ट होते हैं -- वर्ण व्यवस्था, ख्ल्रियों की 
स्थिति, और अस्पृश्यता। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, और 
आर्य समाज सबने समाज के विभिन्‍न वणों में बटवारे का 
विरोध किया। महाराष्ट्र में जोतिबा फूले के “सत्याशोधक 
समाज” ओर मद्रास के “खसम्मान " आंदोलन” (88/ 
(69060 |४०७कआआशओए) ने उच्च वर्ण के प्रभुत्व के ख़िलाफ़ 
आवाज उठाई । 


४2 समाज, राज्य ओर सरकार 


सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बालविवाह, देवदासी, ओर विधवाओं 
की दयनीय स्थिति, जैसी कुरीतियों का विरोध नारी मुक्ति की 
दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। नेताओं ने नारी शिक्षा पर भी 
जोर दिया। 99 ई. के बाद राजनीति में अधिक महिलाओं 
ने भाग लेना शुरू कर दिया। महिलाओं को राजनीति की 
मुख्यधाय में लाने में महात्मा गांधी की विशेष भूमिका रही है | 
महिलाएं किसान आंदोलनों में भी सक्रिय थीं। 

छुआछूत वर्ण व्यवस्था की सबसे प्रमुख विकृति के रूप 
में प्रकट हुई । समाज सुधार आंदोलनों और कांग्रेस ने छुआछूत 
दूर करने पर बल दिया। महात्मा गांधी ने, जिन्होंने इस समूह 
को हरिजन की संज्ञा दी, इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। 
बी.आर, अंबेडकर को इनका प्रवक्ता माना गया। अछूतों के 
लिए आवबाज उठाने में अखिल भारतीय दलित वर्ण संघ (४४) 
॥0 [2907/88580 (2/85585 7808/9॥07) का योगदान 
महत्वपूर्ण था। प्रांतों में 4937 ई. की कांग्रेस सरकारों ने भी 
इस ओर विशेष ध्यान दिया | राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा 
ये प्रश्न समानता और प्रजातांत्रिक अधिकार के सिद्धांतों की 
दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। ये सिद्धांत ब्रिटेन के शासन से 
स्वतंत्रता की उनकी मांगों का आधार था। 


धर्म निरपेक्षता 
भारतीय समाज के विभिन्‍न धार्मिक समूहों का एकीकरण खतंत्रता 


संग्राम के लिए एक चिंता का विषय था। ब्रिटेन ने भारतीय ' 


समाज को धार्मिक समूहों में बाँट देने की नीति अपनाई | बहुत 
से सांप्रदायिक संगठन ब्रिटेन के समर्थन के आधार पर ही 
जीवित थे। इस नीति से एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ 
भड़का कर, राष्ट्रीय आंदोलन को नियंत्रित रखने में आसानी 
होती थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 909 ई. के "भारतीय 
कांउसिल्स अधिनियम'' द्वारा आरंभ किया गया और बाद के 
संवैधानिक सुधारों में उसका विस्तार हुआ। इसके साथ ही 
स्वतंत्रता संग्राम के नेता इस बात पर वचनबद्ध थे कि राष्ट्र 
का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं 
होना चाहिए। ऐसे कई मौके आये जब किसी खास विषय पर 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहमत थे। 9 - 20 ई. का 
खिलाफत आंदोलन भी दोनों समुदायों में सहयोग का उदाहरण 
है। मांटेग्यूचोसफोर्ड सुधारों के समय कांग्रेस और लीग ने 
१96 ई. में लखनऊ समझौता किया। कांग्रेस में हर समय 


मुसलमान नेताओं को मंहत्वपूर्ण स्थान दिया गया | धर्म निरपेक्षता 
कांग्रेस विचारधारा का मुख्य आधार था। 947 ई. में सत्ता 
हस्तांतरण के बाद धर्म निरपेक्षता भारतीय संबूधान का एक 
आधार स्तंभ माना गया | 


समाजवादी विचार 

स्पेतंत्रेता संग्राम के नेता उदार विचारधारा और कार्यक्रम को 
महत्त्वपूर्ण मानते रहे। कुछ समूहों तक ही सीमित संकीर्ण 
विचारों का कोई स्थान नहीं था। नेताओं में मतपेदों की 
अभिव्यक्ति इस तरह हुई-नरमदल, उदारवादी और उग्रवादी, 
परिवर्तन न चाहने वाले, स्वराजवादी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 
आदि। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के निर्माण के बाद आंदोलन 
का समाजवाद की ओर स्पष्ट झुकाव हो गया। इस विचारधाश 
की जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस जैसे प्रभावशाली 
नेताओं का समर्थन प्राप्त था। 


सर्वसम्मति की राजनीति 

स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्‍न सामाजिक आर्थिक समूहों, विभिन्‍न 
व्यवसायों, विभिन क्षेत्रों, ओर विभिन्न विचारधाराओं के लोग 
शामिल थे। आंदोलन की एकता की दृष्टि से कांग्रेस के लिए 
सभी विभिन्‍नताओं में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक था। 
कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति और समूह थे जिनमें विचारधारा के 
आधार पर मतभेद था। इनकी चर्चा हमने पहले की है। निर्णय 
लेने के लिए सर्वसम्मति का निरापद रास्ता बहुमत-अल्पमत 
के तरीके की तुलना में अच्छा समझा गया। निर्णय जब 
सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाता है, तो विभिन दृष्टिकोणों 
में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इससे 
निर्णय अधिकाधिक व्यक्तियों और समूहों को मान्य होता है। 
महात्मा गांधी जैसे चितंकों ने सर्वसम्मति की नीति को ठोस 
आधार दिया। 


मूल मान्यताएँं 

भारतीय संविधान की मूल मान्यताओं का आकार स्वतंत्रता 
आंदोलन के दौरान सुनिश्चित हो गया था, जैसे धर्मनिरपेक्षता 
और समाजवाद के सिद्धांत और संघीय व्यवस्था जैसे संवैधानिक 
प्रावधान | इस चिर्कालिक विकास से विभिन्‍न मानदण्डों को 
वैधता प्राप्त करने में आसानी हुई। स्वतंत्रता के बाद संविधान 
में इन आदर्शों के प्रावधान से पहले ही ये राष्ट्र द्वारा माने जा 
चुके थे। इस बात के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता 
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नहीं हुई कि लोगों को इन सिद्धांतों को मानने के लिए राजी 
किया जाए। 952 ई० में पहला चुनाव होने से बहुत पहले 
: है लोग निर्वाचन प्रणाली ओर निर्वाचित प्रतिनिधि के कार्यों 
से परिचित हो चुके थे। खतंत्रता आंदोलन ने लोगों को 
लेकतांत्रिक संस्थाओं और कार्यविधियों से परिचित करवा दिया 
धा। 


सांविधानिक पद्धति 

सतंत्रता आंदोलन ने परिवर्तन की संवैधानिक पद्धति को हर 
समय महत्त्वपूर्ण माना था। आंदोलन के नेताओं ने अंग्रेजी 
प्रशासन के प्रति असाधारण धैर्य का प्रदर्शन किया था। उन्होंने 
अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर समय मान्य कार्यविधि 
और संस्थाओं का ही सहारा लिया। सत्याग्रह और असहयोग 
विगेध के गांधीवादी अनुपम तरीके से अंग्रेज प्रशासक चकेरा 
जाते थे। गवर्नर की कार्यकारी काउंसिल, विधायिका, सरकारी 
नैकरी, जैसी संस्थाओं. में सुधारों से पूर्णतया असंतुष्ट रहते हुए 
भी, नेताओं ने उग्र तरीका नहीं अपनाया | विरोध और शांतिपूर्ण 
प्रदर्शन ही सबको मान्य थे। कांग्रेस अपने प्रस्तावों द्वारा ही 
सुधार के सुझाव देती रही। अंग्रेजों के साथ वार्ता के रास्ते हर 
सम्रय खुले रखे गए। इन सबसे, बाद के वर्षों में संस्थाओं 
के कार्य को ठोस आधार मिला। 


दलीय व्यवस्था 

लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल महत्त्वपूर्ण होते 
हैं। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं और आम जनता के बीच मध्यस्थ की 
भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस पार्टी जैसी सशक्त संस्था का निर्माण 
खतंत्रता आंदोलन का एक महत्तपूर्ण योगदान रहा है। इस 
विशाल पार्टी के विकास से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को 
खतंत्रता के बाद को निर्णायक अवधि में स्थायित्र प्राप्त करने 
में सहायता मिली। खतंग्रता के बाद भी कांग्रेस ने अपनी 
प्रधानता कायम रखी | खतंत्रता आंदोलन के मूल सिद्धांतों से 
बहुत बल मिला । इस स्थायित्व की अवधि में भारतीय लोकतंत्र 
को अपनी जड़ जमाने का अवसर मिला। रजनी कोठारी के 
शब्दों में। "कांग्रेस व्यवस्था'' द्वारा भारतीय लोकतंत्र के लिए 


एक सुदृढ़ ढांचा तैयार हो गया। 


लोकतंत्रीय नेतृत्व 

स्वतंत्रता आंदोलन ने जिस प्रकार के नेतृत्व को जन्म दिया वह 
भारतीय लोकतंत्र के लिए मूल्यवान सिद्ध हुआ | इससे आदकशों 
और संस्थाओं का ढांचा तैयार हुआ और साथ ही ऐसे लोग 
भी तैयार हुए जिन्हें इन आदर्शों के अनुकूल काम करे का 
अनुभव था। नेताओं के नामों की सूची निश्चय ही प्रभावोत्पादक 
है -- महात्मा गांधी, पेंडित नेहरू, राजेंद्रप्रसाद, और बी० आर० 
अम्बेडकर | इन्होंने एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सहीं दिशा 
प्रदान की | चोटी के इन नेताओं के अलावा प्रांत, जिला, और 
गांव के स्तर पर भी नेताओं की कप्ी नहीं थी। खतंत्रता 
आंदोलन के समय में ही प्रतिब्द्ध नेतृ सामने आ गया था। 
ये समाज के भिल वर्गों से आए और इनकी पृष्ठिभूमि भी 
भिन्‍न थी। खतंत्रता के बाद जब संस्थाओं का सँगठन किया 
गया तो पदों को सम्भालने के लिए प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध 
नेता मौजूद थे। खाधीमता आंदोलन नेताओं और जनता, दोनों 
के लिए विशाल प्रशिक्षण माध्यम बन गया। 


लोक चेतना 


खतंत्रता आंदोलन के विस्तार के साथ ही भारत की जनता के 
विभिन समूहों में रज़नीतिक चेतना आती गई। यह चेतना 
कई दिशाओं में थी और इसके कई स्तर थे। भारतीय राष्ट्र के 
अलावा, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति भी चेतना आई। 
जनता लोकतंत्र के नेताओं ओर कार्यविधि से परिचित हो गई। 
नागरिकता की इस चेतना के साथ ही, उसमें किसान, श्रमिक, 
ओर उद्योगपति जैसे वर्गीव हितों के बरे में भी चेतना आईं। 
हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन हितों पर आधारित आंदोलन 
स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्यधार का एक भाग था। समाज 
सुधार के आंदोलन इस चेतना के अन्य स्तरों की ओर संकेत 
करते हैं। जैसे सापराजिक बुगईयों को ओर ध्यान दिलाया गया, 
जहाँ विभिन्‍न वर्गों में विभिन्‍न प्रकार के सुधारों की आवश्यकता 
थी। सतंत्रता आंदोलन ने ऐसे स्तर पर चेतना को जन्म दिया 
कि बह भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रेरक शक्ति सिद्ध हुआ | 
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अभ्यास 


, 4920 के पश्चात्‌ स्वतत्रता आन्दोलन में आए प्रमुख परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए? 
2. स्वत॑न्त्रता आन्दोलन में समाजसुधारकों की भूमिका का बर्णन कीजिए? 
3. निम्नलिखित विपय पर संक्षिप्त टिप्ण्णी कोजिए : 

(अ) स्वतन्त्रता आन्दोलन में धर्मनिरपेक्ष विचार 

(ब) स्वतन्त्रता आन्दोलन में लोकतांत्रिक नेतृत्व का उदय 

(स) सर्वेसम्मति को सजनीति 


अध्याव ॥४ 


भारतीय संविधान की प्रस्तावना 
संविधान कौ प्रस्तावना मूल आदर्शों और दार्शनिक कहा गया कि “इसका लक्ष्य है प्रभुता संपन ख़तंत्र एक 
अभिधारणाओं को पुझत : रूप में व्यक्त करती है । गाणत॑त्र की प्राप्ति, जिसमें सत्ता और प्राधिकार जनता से प्राप्त 


संध्थाओं, पदों, ओर कार्यविधियों के विस्तार में इन आदर्शों 
पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। यह सांविधानिक प्रावधानों 
को ओचित्य प्रदान करते हैं। 
भारतीय संविधान में निहित आदर्श ख़तंत्रता आंदोलन के 
दौरान विकसित हुए और विख्यात ेताओं से प्रेरित थे। राष्ट्रीय 
भावना से इस बात को बल मिलता रहा कि भारत के संविधान 
का निर्माण खयं भारतीयों द्वाग ही होना घादिए, बाहर से नहीं 
, थोषा जाना चाहिए। भारत की जनता की रए'पुता पर हर समय 
बल दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय समाज 
की विभिन प्रकार की असमानताओं और शोषण के खिलाफ 
भी आवाज़ उठाई गई। हमने पहले पढ़ा है कि खतंत्रता 
आंदोलन ने समाज सुधार की ओर भी ध्यान दिया और इसके 
अधिकांश नेत। प्रसिद्ध समाज सुधारक भी थे। सुधार के 
प्रयासों पे ख़तंत्रता आंदोलन के आदर्शों का पता चलता है| 
ऐसा ही एक आदर्श था सांविधानिक पद्धतिं जिस पर हमेशा 
बल दिया गया। मई 946 ई० के केबिनेट मिशन की रिर्पोट 
के बाद कांग्रेस को. संविधान निर्माण के प्रयास का अवसर 
मिला। कांग्रेस कार्य समिति (॥४0॥॥00 00॥॥88) ने 
24 जून 946 ई* के प्रस्ताव में अपने लक्ष्य की घोषणा की, 
“तत्‌काल ख़त्त्रता और आम जनता की आर्थिक और सामाजिक 
प्रगति का पथ प्रशस्त करना" । इन आदर्शों की ओर अधिक 
'व्याख्या संविधान सभा की बेठक के कुछ ही समय पूर्व कांग्रेस 
के नवंबर 946 ई० के अधिवेशन में हुई। इस प्रस्ताव में 


किए हों और एक ऐसे संविधान का निर्माण जिसमें भारत की 


जनता के लिए खतंत्रता, प्रगति, और समानता के अवसर 
प्रदान करने के आदर्श निहित हों.......... 

संविधान सभा के सामने सबसे पहला कठिन काम था 
अपने मूल लक्ष्यों को स्पष्ट कना। राष्ट्रीय एकता के आदर्शों 
को सवोपरि महत्व दिया गया, क्योंकि संविधान सभा देश के 
विभाजन की काली छाया से त्रेज्न थी। ।3 दिसंबर 947 ई० 
को जवाहरलाल नेहरू ने अति भावपूर्ण शैली में संविधान 
सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो संविधान सभा के 
सदस्यों की दृढ़ता का परिचय देता है। इस प्रस्ताव के कुछ 
महल्तूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं 


() यह संविधान सभा भाग्त को एक स्वतंत्र प्रभुता 
संपन्न घोषित करने की ओर उसके भाबी प्रशासन 
के लिए एक संविधान के निर्माण करने को, दृढ़ 
ओर पवित्र प्रतिज्ञा करता है, 

(2) जिसमें प्रभुता संपन्न ख़तंत्र भारत ओर उसके सभी 
हिस्सों ओर सरकार के अंगों को सभी प्रकार की 
शक्ति ओर प्राधिका! जनता से, प्राप्त होंगे, 

(3) जिसमें भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आंधिक, 
ओर राजनीतिक न्यौय, पद, अवसर, और कानून के 
समक्ष समानता कानून ओर सार्वजनिक नैतिकता के 
अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, निष्ठा, पूजा, 
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व्यवसाय, संगठन, और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी 
दी जाएगी, 
(4) जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जन जाति वा + 
। क्षेत्रों और दलित और अन्य वर्गों के लिंए सुरक्षा 
के समुचित उपाय होंगे ......... 
इस प्रस्ताव का संविधान सभा में स्वागत हुआ और इस 
पर दिसंबर 946 ई० के मध्य में विचार हुआ | जिन दो 
कप्रियों की सदस्यों ने बार-बार चर्चा की, वह॑थी मुरस्लिप 
लीग की अनुपस्थिति ओर देशी राज्यों की अनिश्चित 
छ्थितिं। इससे सदस्यों में हिचकिचाहट की भावना आ गई 
वादविवाद के बाद सभी ने 22 जनवरी 947 ई० को यह 
प्रस्ताव पारितं कर दिया | 
इस प्रस्ताव पर आधारित प्रस्तावना बी" एन० राव ने 






















हम, भारत के लोग, भारत को एक 
सम्पूर्ण प्रभुत्त सम्पन्न समाजवादी, 
पंथ-निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य 
बनाने के लिए तथा उसके सपस्त 
नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक 
और राजनैतिक न्याय, विचार 
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 
की स्वतन्न्नता, प्रतिष्ठा और अवसर की 
समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन 
सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की 
एकता तथा -- अखण्डता सुनिश्चित करने 
बाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प 
होकर अपनी इस संविधान सभर में आज 
- तारीख 26 नवम्बर, 4949 ईं० (प्रिति 
पार्गशीर्ष शुक्ल सप्तपी, संवत्‌ 2006 
॥ . बिक्रमी) को एतद्‌ दवारा इस संविधान 
को अंगीकृत, अधिनियमित और 
आत्पार्पित करते हैं । 


प्रारूप समिति के सामने विचार के लिए रखी | इस चरण 
में मंप्रभुता जैसी अवधारणाओं पर और सूक्ष्मता से विचार 
ति॥ झुया और “बंधुत्व” जेसे कुछ शब्द जोड़े गये। 
ल॒प्त्र, न्याय, स्वतंत्रता, ओर समानता जैसे शब्दों पर 
विस्तार से विचार हुआ और इन अमूर्त शब्दों को ठोस 
आधार दिया गया। विचार के हर चरण में डा० बी,आर, 
अंबेडकर का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा.! संविधान सभा के 
कार्य के अंतिम चरणों में प्रस्तावना पारित की गई, जिससे 
तह संविधान के प्रावधानों के सर्वथा अनुकूल हो। करीब 
तीन दशकों के बाद, ''समाजवाद' धर्मनिरपेक्षता", और 
राष्ट्र की “अखंडता”, ये शब्द 976 के बयालिसवें 
संशोधन द्वारा जोड़े गये। भारतीय संविधान की मौजूदा 
प्रस्तावना इस प्रकार है, 
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अन्ना । ण्ज्य अमेरिका. और सोवियत संघ के संविधानों 
की प्रस्तावना प्राप्त कीजिए । इैनपी फ्त्तावना की तुलना 





« - भारतीय संविधान की प्रस्तवर्क से कीजिए। 


कक ऊक... लता 


प्रस्तावना में संबैधानिक ढाँचे के आधार स्वरूप सिद्धांतों 
की व्यापक अभिव्यक्ति की गई है। प्रस्तावना के विभिन्‍न भागों 
में उन खोतों की चर्चा की गई है जिससे संविधान प्राधिकार 
प्राप्त करता है। सरकार का स्वरूप ओर राजनीतिक व्यव॑स्था 
'के लक्ष्यों की रूपरेखा भी दी गई है। संविधान एक कानूनी 
दक्तावेज़ है, इसलिए प्रस्तावना में इसके अंगीकरण की निश्चित 
तिथि दी गई है। 
प्रस्ताथना में घोषणा की गई है कि “भारत की_जनता" 
संविधान के प्राधिकार का ख्लोत है। संविधान सभा के प्रस्ताव 
में जन इच्छा की अभिव्यक्त किंया. गया है। यह भी स्पष्ट है 
कि जनता ने संविधान के अंगीकरण का निर्णय स्वयं ही किया । 
यह किसी बाहरी शंक्ति द्वारा थोपा नहीं गया है। 
संविधान में सरकार के स्वरूप की परिभाषा इस तरह की गई 
है- प्रभुत संपन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, और 
गेभलांब्रिक संप्रभुता। हमने पहले पढ़ा है कि संप्रभुता ग़ज्य का 
अनिवार्य तत्व है.। इसका अर्थ है, अपनी सीमा के अंतर्गत 
और अन्य सरकारं द्वारा राज्य संप्रभुता की निर्विवाद मान्यता | 
इसके द्वार भारतीय राज्य का हर निर्णय यहां के नागरिकों को 
मान्य होगा। इसी प्रकार दूसरे प्रभुता संपन्न राज्यों को यह 
स्वीकार होश कि भारत राज्य का अपने भूभाग और जनसंख्या 
पर वैध प्राधिकार है। .' 


समाजवादी ओर पधर्मनिरपेक्ष, यह शब्द प्रस्तावना में 42वें 
संशोधन द्वारा जोड़े गए जो संसद द्वारा 976 ई. में पारित 
किया गया। हमने पहले देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 
नेताओं द्वारा इन आदश्शों पर बार-बार बल दिया गया। संविधान 
संभा में विचार के समय' भी इन शब्दों को संज्िधान में रखने 
का सुझाव दिया गया। के.टी, शाह ने दो अवसरों पर इस 
संशोधन का प्रस्ताव रखा था। इसके उत्तर में कहा गया कि 
संविधान के प्रावधानों में दोनों आदर्श निहित हैं। संविधान में 
सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक ज्याय के उपबंधों से 
संम्राजवादी आदर्श सुनिश्चित होते हैं। मूल अधिकारों में जो 
समानता के अधिकार और शोषण-के खिलाफ अधिकार दिए 


गए हैं, उनसे भी इन आदर्शों की पुष्टि होती है। सामाजिक 
और आर्थिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रमुख 
प्रावधात़ हैं। इसी तरह, विश्वास, निष्ठा और आराधना की 
ख्तंत्रता की और पद ओर अवसर की समानता इन से धर्म- . 
निःपेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि होती है। साथ ही, अनुच्छेद 
25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। फिर: 
भी 976 ई. में इन आदर्शों पर बल देना आवश्यक हो गया। 
कांग्रेस के संवेधानिक परिवर्तन समिति के अध्यक्ष स्वर्णसिंह 
ने कहा कि समाजवादी शब्द राष्ट्र द्वाा “एक नए सामाजिक- 
आर्थिक प्रस्ताव” की प्राप्ति के संकल्प को स्पष्ट करता है। 

संविधान सभा में लोकतंत्र के आदर्शों पर बादविवाद में 
जवाहरलाल नेहरू और डा. बी.आर. अंबेडकर जैसे महत्वपूर्ण 
नेताओं ने भाग लिया। लोकतंत्र के राजनीतिक और आर्थिक 
दोनों पक्षों के महत्व पर बल दिया गया। नागरिकों के लिए 
मत देने को अधिकार आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं । इसे 
अधिकार पर आर्थिक लोकतंत्र के साथ बिचार होना चाहिए । 
डा. बी.आर, अंबेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र की व्याख्या इस 
प्रकार की, “ऐसी जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता, और 
जंधुल को जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करती हो | 
इस प्रकार संविधान सभा ने लोकतंत्र के आदर्शों को व्यापक . 
दृष्टि से देखा | वयस्क मताधिकार ने लोकतंत्र को मूल आधार 
प्रदान किया । संविधान में स्वतंत्र और न्यायोबित चुनाव कराने 
के लिए निर्वाचन आयोग जैसे स़तंत्र ओर निष्पक्ष संस्था की 
व्यवस्था की गई। विधायिकाओं के सदस्यों का चुनाव जनता 
द्वारा किया जाता है, और केंद्र और राज्यों की सरकारें इन 
प्रतिनिधि सभाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्याध्यक्ष का 
पद भी निर्वाचन व्यवस्था पर ही आधारित है। इस तरह 
सांविधानिक प्रावधानों द्वार लोकतंत्रीय गणतंत्र के आदर्शों की 
पूर्ति होती है। 


न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुल -- ये आदर्श 
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। 
संविधान सभा में इन विषयों पर विस्तार से वादबिवाद हुआ। 
न्याय के विभिन्‍न पक्षों पर विचार हुआ-सामाजिक, आर्थिक 
और राजनीतिक । कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की प्राप्ति और 
बर्ण, समुदाय, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव का अंत 
आदि आदर्शों पर विशेष बल दिंया गया। राजनीतिक न्याय 
का प्रतिषादन खतंत्रता के विभिन्न पक्षों के आधार पर किया 
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गया। सम्गनता की परिभाषा डा. अंबेडकर द्वारा इस प्रकार दी 
गई, “सभी भारतीयों में सामूहिक बन्धुत्त की भावना ।" डा, 
अंबेडकर ने बंधुत्त शब्द को प्रस्तावना में सम्मिलित करने का 
प्रस्ताव किया ! उन्होंने कहा कि, “बंधुत्व के बगैर, समानता 
और स्वतंत्रता अर्थहीन हैं।” स्वतंत्रता,समानता और बंधुत्त, 
इन तीनों आदर्शों का एकीकृत “इस त्रिमूर्ति का सम्मिश्रिण 
होगा, जिसमें एक का दूसरे से अलग होने का अर्थ है लोकतंत्र 


के लक्ष्य की पराजय !'' यह आदर्श संविधान के तीसरे ओर 


चौथे भाग में निहित हैं, जहाँ मूल अधिकार और राज्य के 
निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों और 
जनजातियों और अन्य कमज़ोर बर्गो के हितों की रक्षा के लिए 
विशेष प्रावधान हैं। राज्य के लिर्देशक सिद्धांत सामाजिक ओर 
आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के प्रश्नों पर ध्यान देते है। 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आग़धना की स्वतंत्रता की 
गांग्टी मूल अधिकारों द्वाा दी गई है। पद और अवसर की 
समानता का भी प्रावधान है। अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभावों 
और असमानता की द्योतक पदवियों का अंत बंधुल के आदर्शों 
की ओर इशारा करता है शक 

प्रस्तावना में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता और 
अखंडता की चर्चा एक साथ की गई है | इससे यह पता चलता 
है कि व्यक्ति को भारतीय लोकतंत्र की मूल इकाई के रूप में 
कितना महत्व दिया गया है। मूल अधिकार के अनुच्छेद 9 
में विभिन्‍न प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। लेकिन 
साथ ही इस अनुच्छेद की धारा (2) और (6) में इन 


नहीं, इसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा । 42वें संशोधन 
द्वारा प्रस्तावना में राष्ट्र की “अखंडता'' शब्द जोड़ा गया। 
भारतीय लोकतंत्र समय-समय पर असहमति (0॥5897907)) 
की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और इसीलिए देश 
की अखंडता पर प्ोर देना आवश्यक हो गया। 

प्रस्तावना के अंत में संविधान को अंगीकार करने की 
निश्चित तिथि दी गई। यहाँ एक बार फिर जनता की संप्रभुता 
के सिद्धांत पर बल दिया गया है, जिसने संविधान अंगीकृत 
किया | जनता की ओर से यह घोषणा की गई है कि वह 
"संविधान को अंगीकृत, अधिनियमितं और आत्ममर्पित करते 
हैं।” इससे वैधता के सिद्धांत को एक ठोस आधार मिला है। 

तरह यह स्वनिर्मित और स्वआरोपित संविधान है। 


यह तर्क अक्सर सुनने में आता है कि प्रस्तावना संविधान 
का हिस्सा नहीं है। यह कुछ सिध्दांतों का अनुसरण करने का 
संकल्प का सामान्य वक्तव्य मात्र है । संविधान सभा में महावीर 
त्यागी ने यह विचार व्यक्त किया था। इस विचार की पुनरक्ति 
भारत के उच्चतम न्यायालय ने 960 ई. में बेरूढ'गी केस के 
प्रसंग में की | न्यायालय का निर्णय 973 ई. के करेशवानंद 
भारती केस में भिन्न था। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना 
इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संविधान के “मूल ढांचे 
की रूपरेखा दी गई है। संविधान का संशोधन उन प्रावधानों 
को प्ररिवर्तित नहीं कर सकता जिसे ''मूल ढांचा'' कहा जा सके | 


27277 ज ल्‍ २ श्न हे नि [] आप कि 
क्र १) भु 


स्तंत्रताओं पर कुछ “तर्क संगत" नियंत्रणों की व्यवस्था है। ' । ऋाः प्रसतोवता 


: ये नियंत्रण देश की संप्रभुता, अखंडता और व्यवस्था के बारे 





में हैं | सरकार द्वारा आगेपित है । 'निय॑त्रण' ॥ $ 'तर्कसंगत' || है या ' । हक, ५, ०३, »ै ६ 


अभ्यास 


 ), भारतीय संविधान की भ्रस्तावना में दिए गए मार्नदर्शक सिद्धांत कौन से है? संक्षेप में वर्णन कीजिए | 


2. संक्षिप्त रिप्पणियाँ लिखिए: 


(अ ) संविधान में प्रस्तावगा की आवश्यकता - 


(ब) 947 का लक्ष्य प्रस्ताव 


अध्याय ॥3 


भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं 


भारतीय संविधान का ख़रूप कई तत्वों द्वाग निर्धारित हुआ है। 


इनमें कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं-भारतीय समाज का स्वरूप, 
खतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य और आदर्श, संविधान सभा का 
खरूप, और संविधान निर्माण के समय की सामाजिक-राजनीतिक 
परित्थिति। भारतीय समाज में विभिन धर्मों और समूहों के 
लोग शामिल हैं और बहुत से वर्ण और जन-जाति समूह हैं। 
आर्धिक असपानता भी है। इन्हीं तत्वों को ध्यान में रख कर 
संविधान में धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, समानता, और समाज 
के कमज़ोर वर्गों के संरक्षण, जेसे सिद्धांतों पर बल दिया गया 
है। भारतीय उप महाद्वीप में ब्रिटेन द्वार शासित विभिन्‍न प्रकार 
के प्रांत थे, और साथ ही देशी रियासतें भी थीं। संविधान 
निर्माताओं, का ध्यान सबसे पहले देश के एकीकरण की ओर 
गया। 

खतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभिन्‍नताओं में सामंजस्य 
स्थापित के का प्रयास किया गया। कुछ आदर्शों का विकास 
हुआ, जिनका मुख्य लक्ष्य था सामाजिक-आर्थिक सुधार। ऐसे 
कई आदर्श पूल अधिकार और राण्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 
में सम्मिलित किए गए। कुछ सांविधानिक सुधार ओर संस्थाएं 
विशेषतः 99 ई. के बाद राजनीतिक परंपरा का ऐसा हिस्सा 
बन चुकी थी कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। 
संविधानावाद ऐसा ही एक सिद्धांत था। संसदीय व्यवस्था और 
संघीय ढांचा इन प्रभावों के अन्य उदाहरण हैं। 

खतेत्र भारत के संविधान के निर्माण का कार्य जिस संविधार' 
सभा के जिम्मे था, उसका गठन कुछ विशेष परिस्थितियों में 
हुआ था, ओर उसके सदस्य विभिन्‍न वर्गों के लोग थे। उसमें 


कुछ समुदायों और समाज के विभिन्‍न वर्गो के प्रतिनिधि थे, 
जैसे "सामान्य वर्ग,” मुस्लिम, और पूर्वी पंजाब के सिक्ख। 
कांग्रेस पार्टी का जबर्दस्त बहुमत ती था, लेकिन दूसरे दलों के 
प्रतिनिधि भी थे जैसे मुस्लिम लीग, युनियनिस्ट, युनियनिस्ट 
मुस्लिय, युनियनिस्ट अनुसूचित जाति, कृषक प्रजा, अनुसूचित 
जाति फेडरेशन, सिक्ख गैर कांग्रेसी, साम्यवादी, ओर कुछ 
निर्दलीय । फ़िर प्रांतों और देशी रियासतों का भी प्रतिनिधित्त 
था। इस विविधता में संविधान सभा को सामंजत्य स्थापित 
करना था। प्रतिनिधियों के अपने-अपने हितों के साथ ही 
आदर्श भावना के प्रति सजग होने से ही यह संभव हो सका | 
कुछ प्रतिष्ठित नेताओं की उपस्थिति से आदशों पर सभा का 
ध्यान बना रहा। ख़तंत्रता आंदोलन के बड़े नेता, सर्वमान्य 
कानूमी और संविधान के विशेषज्ञ, आदों के प्रति वचनबद्ध 
लोग, और उत्कृष्ट प्रशासनिक अनुभव वाले, इसके सदस्य 
थे। संविधान सभा की प्रारूप समित के ॥7 सदस्यों में से कुछ 
नाम यह हैं-डा, बी.आर, अंबेडकर, के.एम, मुंशी, अलादि 
कृष्ण स्वामी अय्यय, ए, गोपाल खामी आंयंगर, टी.दी, 
कृष्णमाचारी, बल्‍लभ भाई पटेल, जे,बी. कृपलानी, जवाहर 
लाल नेहरू, और वी, पदटाभि सीतारम्मयया | इस विशिष्ट 


' मंडल के सदस्यों के ज्ञान, विशेषता ओर अनुभव से संविधान 


समृद्ध हुआ। संविधान के प्रावधानों में उस समय के अन्य 
देशों के संविधानों का प्रचुर ज्ञान परिलक्षित होता है। 
खतंत्रता आंदोलन के समय ही सांप्रदायिकता एक घितट 
समस्या बन गई थी। सांविधानिक सुधार के हर मोड़ पर यह 
एक मुख्य समस्या के रूप में ठउभर आती। देश का विभाजन 
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और उसके साथ हुई सांप्रदाय्रिक हिंसा, राजनीतिक प्रक्रिया पर 
एक स्थाई धब्बा बन गई। इससे संविधान निर्माताओं को 
विश्वास हो गया कि विभिन्‍नताओं को संभालना भारतीय 
राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम्रान नहीं होगा। कोई आएचर्य 
की बात नहीं कि संघीय व्यवस्था का, जिसमें विभिन्‍नताएँ, 
परिलक्षित होती है, एक शक्तिशाली केंद्र की ओर झुकाव है। 
इन विभिन्‍न प्रभावों कें कारण संविधान की कुछ विशेषताएं 
देखने में आती हें! 

संब्रिधान की मुख्य विशेषताओं की चर्चा में कुछ समस्याएं 
सामने आती हैं। संविधान में इनकी घोषणा नहीं की गई है। 
इनकी व्युत॒पत्ति का आधार संविधान के प्रावधान और संस्थागत 
ढांचा है। इनमें कोन से ऐसे हैं जिन्हें मूल मुख्य विशेषताएं 
माना जाए? इस प्रश्न पर मतभेद हो सकते हैं। लेकिन, कुछ 
विशेषताओं के बारे में आम सहमति है कि उन्हें मुख्य विशेषताएं 
कहा जा सकता है। 


अनेक झ्लोत 

संविधान निर्माताओं में एक सर्वोत्तम दस्तावेज तैयार करने की 

प्रेरणा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने विभिन्‍न देशों के संविधानों 

के प्रवाधानों ओर संस्थाओं को पूर्णतया ध्यान में रखा | संविधान 

सभा में डा. बी. आर, अंबेडकर और बी. एस. राव जैसे 

संविधान विशेषज्ञों की उपस्थिति इसके लिए सर्वथा अनुकूल थी । 
गर्बनमेंट आफ इप्डिया एक्ट 935 ई. ही भारतीय संविधान 


का पबसे बड़ा स्नोत था, क्योंकि करीब दो तिहाई प्रावधान, 


दोनों में समान हैं। हमने पहले देखा है कि ऐसे बहुत से 
प्रावधानों का विकास पहले के अधिनियमों के क्रम में हुआ ! 
संविधान ने ग्रेट ब्रिटेन से जिन संस्थाओं को उध्दुत किया वे थे, 
संसदीय सरकार व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधायिका 
के अध्यक्ष का पद और एकल नागरिकता। संघीय व्यवस्था 
अमरगीको संस्थाओं से ग्रहण किया गया सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण 
है। अन्य कुछ प्रावधान भी अमेरिका से लिए गए हैं, जैसे संविधान 
की सर्वोच्चता, खतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरीवलोकन 
(/॥॥08॥ 3९४७७), निर्वाचित गज्याध्यक्ष, शष्ट्रपति पर 
महाभियोग की प्रक्रिया, संविधानिक संशोधन की प्रक्रिया में 
राज्यों को विधायिकाओं द्वार अनुमोदन। संविधान के तीसरे 
भाग में वर्णित मूल अधिकार अमेरीका के संविधान के बिल 
आफ राइट्स के समान हैं। चौथे भाग के शज्य निर्देशक 


सिद्धांतों के लिए संविधान सभा ने आयरलैंड के संविधान पर 
निर्भर किया। आयरलैंड के संविधान की झलक हमें दूसरे 
प्रावधानें में भी मिलती है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, 
ओर साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि में योगदान 
के लिए राज्य सभा में सदस्यों का मनोनयन | भारतीय संघ की 
"राज्यों के एक संघ" के रूप में परिभाषा, और केंद्र में निहित 
अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान के समान हैं| संविधान 
के अनुच्छेद 245-255 के अंतर्गत साववीं अनुसूची की समवत्ती 
सूची का प्रेरणा खोत आस्ट्रेलिया की संघीय व्यवस्था है। 
अनुच्छेद 2 में वर्णित “विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया'' जापान 
के संविधान के प्रावधान के समान हे | 
अन्य देशों के संविधानों से इन समानताओं के कारण 
संविधान सभा के विचार के समय और उसके बाद भारतीय 
संविधान की आलोचना की गई | संविधान को “उधार लिया 
हुआ”, "जोड़-जाड़ का काम” और "कट-जोड़ का काम”, 
'पश्चिम की दासवत्‌ नकल” और लोगों की प्रतिभा के उपयुक्त 
नहीं- इन संज्ञाओं द्वारा आलीचना की गई | इन आलोचनाओं 
के बावजूद, यह देखने में आता है कि संविधान निर्माताओं ने 
जब भी किसी अन्य देश के प्रावधान को अपनाया, तो उसमें 
आवश्यक संशोधन अवश्य किया। विभिन्‍न प्रावधानों के 
समिश्रण ने भारतीय संविधान को एक अनन्य ख्रूप प्रदान 
किया। ये संस्थाएं संविधान सभा में विकसित आदर्शों और 
बचनबद्धताओं के सर्वथा अनुकूल हैं। 


एक बृहद्‌ दस्ताबेज 


भारतीय संविधान के 22 भागों, 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों 
के पारित करने पें संविधान सभा को करीब तीन वर्ष लो॥। 
संविधान कई कारणों से लंबा हो गया। संविधान सभा के 
सदस्यों का सामाजिक परिवर्तन का एक भविष्य का स्वप्न था, 
जिसे वे संपूर्ण रूप से कानूनी दस्तावेज में परिलक्षित करना 
चाहते थे। राज्य के निर्देशक सिद्धांत ऐसे ही एक दर्शन का 
उदाहरण हैं। दूसरे देशों के विचार और संस्थाएं जो आकर्षक 
लगीं, उनका भी समावेष करना था। दो ऐसी संस्थाओं का 
ढांचा जिनका समन्वय करना पड़ा, वे थे ब्रिटेन और अमेरिका 
की राजनीतिक व्यवस्थाएं। संसदीय सरकार का अध्यक्षीय 
व्यवस्था के साथ समन्वय करना पड़ा। फिर संघीय व्यवस्था 
ओर एकात्मक सिद्धांत का समन्वय भी आवश्यक था | इकाइयों 


भारतीय संविधान की पम्ुष्झ विशेषताएँ, 9] 


की विभिनता से राजनीतिक क्षेत्रीय-घिभिन्नता को बल मिला । 
संबिधान निर्माताओं ने कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़नी चाही 
जौ बाद में समंस्या बन जाए। इन्‌ जटिल परिस्थितियों को 


सुलझाने की दृष्टि से उन्होंने एक विस्तृत दस्तावेज बनाना अच्छा , 


समझा | संधिधान के वहद आकार के कारण ही प्रसिद्ध स॑विधान 

विशेषज्ञ, सर आइवर जेनिंग्स, ने भारतीय संविधान को एक 

'कठोर संविधान बताया है। लेकिन इसमें अभी तक। 
60 से अधिक संशोधन हो चुके हैँ जिससे यह पता 
चलता है कि भारतीय संविधान अमेरिका, आस्ट्रेलिया 
और स्विट्जरलैंड के संविधानों को तरह कठोर नहीं। 

साथ ही यह ब्रिटेन 'की व्यवस्या की त्तरह लचीला 
भी नहीं। भारतीय संविधान में कठोर और लचीले 
दोनों विशेषताओं का समिश्रण हैं। 


संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 


संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, भौर उसे समाज की बदलती 
हुई सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल चलना पड़ता 
है। संशोधन की प्रक्रिया से इस अनुकलन में सहायता मिलती 
है। एक लिखित विस्तृत संविधान, संघीय व्यवस्था और मूल 
' अधिकारों का प्रावधान-ये भारतीय संविधान को एक कठोर 
संबिधान के लक्षण प्रदान करते हैं। संविधान सभा में इसके 
कट्टर समर्थक भी थे। कुछ अन्य सदस्यों ने संविधान के 
लचीलापन के पक्ष में अपना मत रखा। उनके बिचार्‌ में 
परिवर्तनशील भारतीय समाज में सामाजिक-आर्थिक् प्रगति के 
लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों की आवश्यकता थी। इसलिए 
संविधान को उनके सतत्‌ अनुकूल होने के लिए लचीला होना 
चाहिए। संविधान ने मध्यमार्ग अपनाया और संशोधन की दृष्टि 
से संविधान के अनुच्छेदों को तीन हिस्सों में बांठा और उनके 
लिए अलग-अलग संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया । 
संविधान के लगभग 36 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका संशोधन 
संसद में उपस्थिति ओर मत देने वाले सदस्यों के सामान्य 


बहुमत से पारित होता है और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृतिके ., 


लिए भेज दिया जाता है। जिन प्रावधानों का संशोधन इस 


प्रकार होता है वे हैं-राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं में फेर. 


बदल, राज्यों में विधान परिषद का निर्माण या समापन, संसदीय 
विशेषाधिकार का संहिताकरण, संसद में कोरम का निर्धारण, 
राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायांधीशों 
के वेतन और भत्ते का निर्धाएण। संशोधन की यह" यक्रिया 


बहुत ही आसान है। 

दूसरे वर्ग के सांविधानिक अनुच्छेदों में संशोभ्रन के लिए 
घिशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह स॑शोधन संसद 
के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित होता है | 
यह बहुमत सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 
दो-तिहाई बहुमत से कम नहीं होना. चाहिए। दूसरे विधेयकों 
के समान इसे भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता 
है। संविधान के अधिकतर अनुच्छेदों पर यहं प्रक्रिया लागू 
होती है। ह 

संशोधन की तीसरी विधि को पारित करना अधिक कठिन 
है! इसके लिए ऊपर दिए गए विशेष बहुमत के अतिरिक्त 
आधे से अधिक राज्यों की विधायिकाओं द्वास अनुमोदन 
आवश्यक है। इसके बाद ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 
भेजा जा सकता है। जो प्रावधान इस-प्रक्रिया से संशोधित हो 
सकते हैं वे हैं: भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, 
केंद्र और राज्यों के कार्यकारी अधिकार, अनुसूचित जाति और 
जनजाति संबंधी सांविधानिक प्रावधान, सातवीं अनुसूची में 
संघ सूची ओर राज्य सूची में परिवर्तन, संसद में राज्यों का 
मम अनुच्छेद 368 जिसमें संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान 


| 

संविधान के लागू होने के चालीस वर्षों में 59 संशोधन 
पारित हुए हैं। इन वर्षो में संशोधन लाने की गति में तीत्रता 
आई है। 950-960 ई. के पहले दशक में सिर्फ 9 संशोधन 
ही हुए, लेकिन 7960-970 ई. में'इनकी संख्या 5 हो गई। 
देश में राज॑ंनीतिक सागाजिक ओर आर्थिक परिवर्तनों के साथ 
ही, अधिक संशोधनों की आवश्यकता हुई। ये संशोधन भारतीय 
समाज के महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विषयों के संबंध में 
है, जैसे संपत्ति का अधिकार, विशेषतः उद्योगों से. संबंधित, 
भूमि सुधार, पिछड़े वर्गों के लिए गारंटी और केंद्र-राज्य संबंध ' 
न्यायपालिका द्वारा सांविधानिक प्रावधानों की व्याख्या के कारण 
भी कुछ संशोधन आवश्यक हो गए । 










उनसठवें संविधान संशोधन के विषय में विस्तृत जानकारी 
- 'प्राप्त कीजिए |. यह संशोधन विवादास्पद विषय ब्नन 

गया है इसके बारे में अपने अध्यापक से जानकारी 
«प्राप्त कीजिएं। , . ह द 
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न्यायिक व्याख्या के अनुसार संसद की संविधान में संशोधन 
करने का असीमित अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 
3973 ई., में केशवानंद भारती केस के निर्णय में कहा कि 
संसदीय संशोधन द्वारा संविधान के “मूल ढांचा में परिवर्तन 
नहीं लाया जा सकता। 976 ई. के बयालिसवें संशोधन में 
कहा गया कि संविधान में संशोधन लाने का संसद का अधिकार 
सीमित नहीं है। संविधान का कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है 
जिसमें संशोधन न किया जा सके। यह भी कहा गया कि 
संसद के किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनोती महीं दी 
जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने 980 ई. में मिनर्वा मिल 
केस के निर्णय में स्थिति को उलट दिया और एक बार फिर 
“म्रूल ढांचा" के तर्क का प्रतिबादन किया। 


संघीय व्यवस्ा 


भारतीय संविधान में एक संघीय व्यवस्था के सभी लक्षण हैं- 
लिखित सविधान, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का 
विभाजन, और स्तंत्र न्यायपालिका। संघ और राज्यों के बीच 
विधायी ओर प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन का प्रावधान 
विस्तार से किया गया है।“संविधान के संरक्षण के लिए 
न्यायपालिका के अधिकार स्पष्ट रूप से दिये गये हैं। लेकिन 
संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए कहीं भी संघात्मक 
(808४५) शब्द का प्रयोग नहीं किया। भारत को, 
अनुच्छेद में, राज्यों का संघ (॥॥0/ ०,8/80835) कहा 
गया है। राज्यों का संघ पर जो बल दिया गया है, बह दूसरे 
प्रावधानों से भी परिलक्षित होता है-केंद्र की पहल पर नए 
ज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं में फेर-बदल, केंद्र और 
राज्यों के लिए एक ही संविधान, राज्य के कार्यकारी के मुख्य 
राज्यपाल की केंद्र के दवारा नियुक्ति, और भारत के राष्ट्रपति 
के आपतकालीन अधिकार | कुछ विद्वानों का मत है कि भारतीय 
संविधान में संघीय व्यवस्था से अधिक एकात्मक व्यवस्था के 
लक्षण पाए जाते हैं। प्रसिद्ध विद्वान, के.सी, न्हीयर का मत है 
कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। संविधान निर्माता एक 
सशक्त केंद्र की आवश्यकता के लिए जिन बातों से प्रभावित 
हुए वे थे, भारतीय समाज की विविधता, विभिन क्षेत्रों की 
स्थिति और देश के विभाजन के समय दंगों के कारण कानून 
और व्यवस्था की समसया। 


संसदीय सरकार 


99 ई. और 935 ई. के अधिनियमों के बाद ही सरकार 
का मूल स्वरूप ब्रिटेन की तरह की संसदीय व्यवस्था के रूप 
में उभर आया। इस व्यवस्था में वास्तविक सत्ता प्रधान मंत्री 
के हाथ में होती है और वही सरकार का मुखिया होता है। प्रधान 
मंत्री और मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य संसद में बहुमत दल के सदस्य 
होते हैं। कार्यकारी अधिकार मंत्री परिषद्‌ और प्रधानमंत्री के 
पास होते हैं। राष्ट्रपति मात्र सांविधानिक राज्याध्यक्ष है। राज्यों 
में भी मंत्री परिषद्‌ ओर मुख्यमंत्री के साथ सत्ता की ऐसी ही 
व्यवस्था है । 


मूल अधिकार और कर्त्तव्य 


हमने ऊपर देखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 
"व्यक्ति की प्रतिष्ठा” पर बल दिया गया है। संविधान के 
भाग ॥ में नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार 
हैं, समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के 
विरुद्ध अधिकार, धार्मिक ख्तंत्रता का अधिकार और 
सांविधानिक उपचारों का अधिकार । 976 ई, के बयालिसवें 
संशोधन दवारा संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन लाया गया। 
यह अब पूल अधिकार नहीं, एक 'कामूनी अधिकार' है। धारा 
300-ए के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, कानून के अधिकार 
के अलावा, संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 

मूल अधिकारों को सांविधानिक गारंटी प्राप्त है और अगर 
उनका उल्लंघन होता है तो नागरिक उच्चतम न्यायालय में 
अपील कर सकते हैं। संविधान का संरक्षण न्यायालय की 
जिम्मेदारी है। इन अधिकारों को सिर्फ संवैधानिक संशोधन से 
ही वापस लिया जा सकता है। लेकिन ये अधिकार असीमित 
नहीं हैं। सार्वजनिक व्यवस्था और नेतिकता की दृष्टि से इसकी . 
कुछ सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। 

976 ई. के बयालिसवें संशोधन ने संविधान में भाग 
|४-अ संलग्न किया; जिसमें नागरिकों के १0 कर्त्तव्यों की सूची 
दी गई है। ये कर्तव्य हैं, संविधान का सम्मान ओर पालन; 
उन आदरशों का पालन जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को 
प्रेरणा मिली; भारत की संप्रभुता और एकता का संरक्षण; देश 
की सुरक्षा के लिए. प्रस्तुत रहना; समुदायों में मैत्री ओर बन्धुत्व 
बनाए रखना, देश की सामाजिक संस्कृति की रक्षा; प्राकृतिक 
परिवेश की सुरक्षा; वैज्ञानिक मिजाज (8007(#0 7७॥॥09/) 
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और मानविकी का विकास; सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा और 
हिंसा का त्याग; और सभी व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य में 
श्रेष्ठता प्राप्त करना । अधिकारों की तरह, इन कर्तव्यों के लिए 
न्यायालय के अनुसमर्थन (5970॥0॥) की गांरटी नहीं है। ये 
नागरिकों के पथ निर्देशक आदर्श हैं और इनके द्वारा यह याद 
दिलाया गया है कि नागरिकों से बया मूल अपेक्षाएं हैं। 


राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 


संविधान के भाग ।४ में नागरिकों के लिए कुछ गारंटी दी गई 
हैं। लेकिन ये न्याय योग्य (.)॥9।0/900।9) नहीं है । इन सिद्धांतो 
को लागू करने के लिए नागरिक न्यायालय को सहायता'नहीं 
ले सकते। सर्वप्रथम ये सिद्धांत तेज बहादुर सप्रू कमेटी के 
१944-45 के संवैधानिक प्रस्तावों में प्रतिपादित किए गए। 
संवेधानिक सलाहकार बी.एन.राव, ने ऐसे अधिकार जो न्याय 
योग्य है' और वे जो न्याय योग्य नहीं हैं, ऐसे अधिकारों के 
बीच भेद करते हुए कहा, “कुछ अधिकार ऐसे होते है जिनके 
लिए ग़ज्य के प्रत्यक्ष कार्यवाही की आवश्यकता होती है, और 
जिनकी गारंटी उसी हद तक दी जा सकती है जो व्यावहारिक 
हो। दूसरे अधिकार सिर्फ इसलिए हैं कि राज्य कोई ऐसा काम 
न करे जो इनके सर्वथा विरुद्ध हो।” संविधान सभा द्वारा 
नियुक्त 'मूल अधिकार की उपसमिति' ने अधिकारों की सूची 
तैयार की, जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत भी शामिल थे, जो 
: न्याय योग्य नहीं हैं। ' 

नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी ग़ज्य के आदशों की 
उपलब्धि के लिए बिधायिका और कार्यपालिका का नीति निर्माण 
में पथ प्रदर्शन करते हैं। इनमें आर्थिक और सामाजिक न्याय 
तथा विश्व-शांति के सिद्धांत शामिल हैं,। इन्हीं विस्तृत सिद्धांतों 
के अनुसार नीति निर्देश दिए गए हैं। संविधान के इसी भाग 
में ग्राम पंचायतों का निर्माण और प्रोत्साहन, प्रबंध में मज़दूरों 
की सहभागिता, ओर परिवेश और वन्य जीवन का संरक्षण, 
जैसे सिद्धात भी दिए गए हैं। 

मूल अधिकारों ओर नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच 
प्राथमिकता के विषय पर कुछ वाद-विवाद रहा है। इनमें कौन 
अधिक महत्वपूर्ण है? अगर इन दोनों प्रावधानों में विरोध हो, 
ते किसे प्राथमिकता-दी जाएगी? पहला राजनीतिक अधिकारों 
पर बल देता है, और दूसरे में स्रामाजिक और आर्थिक लक्ष्य 
नि्धारित किए गए हैं। 


इन दोनों में इस दृष्टि से भी अंतर है कि एक न्याययोग्य 
है, ओर दूसरा न्याययोग्य नहीं है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व 
का नैतिक आधार हैं और वे राष्ट्रीय विवेक के प्रतोक हैं, जिन्हें 
भारतीय राज्य को सदेव ध्यान में रखना पड़ेगा। संविधान के 
अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के लिए मूलभूत 
सिद्धांत हैं, जिन्हें राज्य को कोई भी कानून बनाते समय ध्यान 
में रखना आवश्यक होगा।” १95। ई. के चंपकम दोराइराजन 
केस के समय से ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न 
रहा है कि मूल अधिकार और नीति निर्देश सिद्धांतों में किस 
का अधिक महत्व है। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न की 
व्याख्या विभिन्‍न प्रकार से की है। पहली व्याख्या यह थी कि 
मूल अधिकार अधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नीतिनिर्देशक 
सिद्धांतों की जिम्मेदारी निभाने के लिए मूल अधिकाएं में 
संशोधन किया जा सकते है। 967 ई. के गोलकनाथ केस 
से एक मोड़ आया जब उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया 
कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किए जा सकते। 4972 
ई. के चौबीसवें और पचीसवें शोधन ने इस व्याख्या की पुष्टि 
की कि मूल अधिकारों में संशोधन संभव हैं। 976 ई, के 
बयालिसवें संशोधन में नीति-निर्देशक सिद्धांतों को कुछ मूल 
अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया। 980 ई, के 
मिनर्वा मिल्स केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फ़िर मूल 
अधिकारों के महत्व को स्थापित कर दिया। . 

विभिन व्याख्याओं और वाद बिवादों से मूल अधिकार 
और नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का ही पता चलता है। 
इन दोनों भागों के कार्यान्वयन में जो समस्या सामने आई, उनके 
बारे में संविधान निर्माता पूर्ण अभिज्ञ थे। न्यायमूर्ति जे, चद्धचूड़ 
के शब्दों में, 'ये दोनों (सिद्धांत) अलग-अलग नहीं एक़ साथ 
मिलकर संविधान के सार रूप में है, अलग-अलग नहीं, 
साथ-साथ मिलकर ही ये सच्चे विजेक के प्रतीक हैं।' 


आपतकालीन प्रावधान ॥ 

संविधान के भाग १(५॥ के नौ अनुच्छेद राष्ट्रपति को 
आपतकालीन अधिकार प्रदान करते हैं। तीन स्थितियों में 
राष्ट्रपति आपतकालीन स्थिति की घोषणा कर सक़ता है -- युद्ध, 
बाहय आक्रमण अथवा सश्र विद्रोह, राज्यों में संविधान की 


विफलता, और आर्थिक संकट । उनसठवें संशोधन के दवारों 
'आंतरिक अशॉति' को भी आपातकालीन स्थिति की घोषणा 
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का आधार माना गयः थो। 

तीन प्रकार की आपंतकालीम स्थितियों का राज्यों के 
अधिकार और मूल अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। राज्य 
स्तर की संस्थाओं के विधायी और अन्य अधिकारों से संबंधित 
बहुत से प्रावधान निलंबित हो जाते हैं। कुछ मूल अधिकार 
विशेषतः खतंत्रता के अधिकार आपतकालीन स्थिति की अवधि 
के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं। इस तरह आपतकालीन 
समय में भारतीय सरकार का केंद्रीकरण हो जाता है । 


न्यायपालिका की स्वतंत्रता ओर न्यायिक पुनरावलोकन 


हमने अध्याय 8 में पढ़ा है कि खतंत्र न्यायपालिका संघीय 
व्यवस्था का एक मुख्य लक्षण है | इस व्यवस्था में न्यायपालिका 
का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि वह संविधान के सेरक्षक 
के रूप में काम करे और विवाद की स्थिति में प्रमाणिक 


व्याख्या दे । इस तरह, विधायिका का कानून बनाने के अधिकार ' 


का न्यायपालिका संविधान की दृष्टि से पुनरतवलोकन कर सकती 
है। न्यायपालिका की दृष्टि में अगर विधायिका दवाण पारित 
कोई कानून संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो वह उसे 
निरस्त कर सकती है । इसको न्यायिक पुनरवलोकन का अधिकार 
कहते हैं। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार जिन स्थितियों 
'में प्राप्त हैं वे हैं, (अ) केंन्र और राज्यों के बीच संघर्ष, 


(ब) विधायिका द्वारा पारित ऐसे कानून जो संविधान के ' 


अनुकूल नहीं है, (स) मूल अधिकारों का संरक्षण, और 
(द) के उन प्रावधानों की व्याख्या और स्पष्टीकरण जिनके 
बारे में संशय और मतभेद हो । ऐसे सभी प्रकार के केस भारत 
के उच्चतप्त न्यायालय के समक्ष आ चुके हैं। 

भारतीय न्यायपालिका के अधिकार अमेरिका की 
न्यायपालिका .के 'कानून की यथोचित प्रक्रिया'- (008 
//00883 0 40५/ के सिद्धांत की तुलना में सीमित हैं। 


इस सिद्धांत के अनुसार न्यायालय प्राकृतिक विधि (५७॥॥४। 
| 4५/जैसे व्यापक सिद्धातों के आधार पर कानूनों की समीक्षा 
करता है। भारतीय संविधान कानून द्वारा स्थापित कार्य विधि! 
(२0080॥6 68900॥9760 79५ |७४५) के सिद्धांत को 
मानता* है, जिसमें विधायिका कानून के क्षेत्र को प्रतिस्थापित 
करती है। इससे कानून के स्वरूप को निश्चित करने का 
अधिकार विधायिका के पास होता है। इससे कानून के स्वरूप 
को निश्चित करने का अधिकार विधायिका के पास होता है। 
जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया कि 
"न्यायपालिका को विधायिका के तीसरे सदन के रूप में स्वीकार 
नहीं किया जा सकता |” . पहले संशोधन द्वारा संविधान में 
तीसरी सूची को जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान था कि जो 
भी कानून इस सूची में सम्मिलित होंगे उन्हें न्यायालय के सामने 
नहीं लाया जा सकता । राज्यों की नदियों के पानी के बँटबारे 
को भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। 
भारतीय संविधान में संस्थाओं के अधिकार और कार्य की चर्चा 
विस्तार से की गई है। इससे न्यायालय के अधिकार खत : 
कुछ सीमित हो जाते हैं । इसके अलावा, दूसरी संघीय व्यवस्थाओं 
की तुलना में, भारतीय संविधान में संशोधन अधिक आसानी 
से किया जा सकता है। विधायिका बदलती हुई स्थितियों को 


> दृष्टि से अधिक आसानी से परिवर्तन ला सकती है। इस तरह 


भारतीय संविधान ने संघोय व्यवस्था ओर सेसदीय सरकार को 
आवश्यकतों के बीच सामंजस्य स्थापित किया है, और विधायिका 
को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। 


संविधान की उन अन्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त 





कीजिए जिनका वर्णन अन्य पुस्तकों में किया जाता है । 


अभ्यास 


. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए । 
2, संविधान के किन्ही दो स्रोतों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में जो प्रावधान इन स्रोतों से प्राप्त किये गये 


हैं उनका संक्षिप्त वर्ण कीजिए । 


भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ 


3, भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाता है? 
4, निम्मलिखित पर संक्षिप्त टिपणी लिखिए! 

(क) न्यायिक पुनरावलोकन 

(ख) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की न्याय-अयोग्यता 


अध्याय 4 
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किसी भी देश के संविधान का निर्माण जिन परिस्थितियों में 
होता है, उनका संविधान पर स्पष्ट प्रभाव होता है। ऐतिहासिक 
विगसत, सामाजिक आर्थिक और भोगोलिक स्थिति, संविधान 
निर्माण संस्था का खरूप और समसामयिक परिस्थिति, इन सब 
का सामंजस्य उन आदर्शों के साथ करना पड़ता है जिनका 
समावेश संविधान निर्माता उस दस्ताबेज में करना चाहते हैं । 
इन्हीं सब कारणों से संविधान निर्माण की प्रक्रिया जटिल हो 
जाती है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का ख्रूप इसी 
प्रकार के दबावों से प्रभावित है। सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक इकाइयों की विभिनताओं के कारण ही भाखत में 
. संघीय व्यवस्था अपनाई गई। ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों 
को मिलाकर ख़तंत्र भारत का निर्माण हुआ। ये विभिन्‍न प्रकार 
की प्रशासनिक व्यवस्थाएं धीं और इनकी कानूनी व्यवस्था भी 
भिन्न थीं। फिर देशी स्थिसतों में भी आपस में विभिनताएं 
थीं। इनमें विभिनन भाषाएं बोली जाती थीं ओर ये सांस्कृतिक 
दृष्टि से भी अलग थीं। 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन संघीय आधार पर किया 
गया। संविधान सभा 'का गठन भी विभिन इकाइयों और 
समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा ही हुआ। सतंत्रता आंदोलन के 
नेताओं ने इन विभिन्‍ताओं को एकीकृत कछने का प्रयास किया, 
लेकिन साथ ही वे विभिन्‍नताओं के प्रति भी सजग थे। 
समय-समय पर जो सांविधानिक सुधार लाए गए उनमें संघ 
का विचार परिलक्षित था | संविधान निर्माण से पहले ही, 935 
ई० के अधिनियम ने संघीय व्यवस्था की नींव रख दी थी। 
942 ई० का क्रिप्प मिशन, 947 ई० से प्रतिपादित "लक्ष्य 
प्रस्ताव'' इन सब में संघ के सिद्धांत को माना गया था। अंत : 


इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारतीय संविधान में 
संघीय व्यवस्था की अपनाया गया। 

इसके साथ ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिससे एक 
सशक्त केंद्रीय सरकार की आवश्यकता अनुभव की गई। 
द्वितीय महायुद्ध के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेम ने 
पीछे छोड़ी, उसमें अनेक कमियाँ थी। अन की कमी अत्यंत 
चिंताजनक थी। सांप्रदायिक स्थिति पहले से ही समस्या थी, 
लेकिन जैस्ते-जैसे देश का विभाजन अनिवार्य होता गया, वैसे 
वैसे और भी तीत्र हो गई। विभाजन के समय जो सांप्रदायिक 
दंगे हुए उससे देश में कानून और व्यवस्था और देश की एकता 
की समस्या गंभीर हो गई। देशी रियासतों की स्थिति अनिश्चित 
बनी हुईं धी। भारतीय खतत्रता अधिनियम 947 ने देशी 
रियासतों को यह छूट दे दी थी कि वे स्वयं ही इस बात का 
निर्णय लेंगी कि थे खतंत्र रहेंगी या फिर भारत या पाकिस्तान 
राज्य में सम्मिलित होंगी। आर्थिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता, 
देशी रियासतों की अनिश्चित स्थिति, ओर सांप्रदायिक स्थिति 
जिसकी परिणति 947 ई० के दंगों में हुई, ये सभी ऐसे कारण 
थे जिनके फलस्वरूप संविधान निर्माताओं ने भारत में संघीष 
व्यवस्था के बनाए रखते हुए सशक्त केंद्रीय सरकार को आवश्यक 
मानां| 


इस तरह संविधान सभा एक ओर संघीय व्यवस्था ओ 
दूसरी ओर सशक्त केंद्रीय सरकार को आवश्यक मानती थी। 
इन दो विचाएं में सामंजस्य स्थापित करने में संविधान निर्माताओं 
का झुकाव केंद्र की ओर अधिक था। भारतीय संघ के ख़रूप 
के बारे में कई विचार व्यक्त किए गए। कुछ लोग इसका 
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वर्णन एक ऐसे संघ के रूप में करते हैं, जिसका केंद्र की ओर 
निश्चित झुकाव है। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि इसका 
स्वरूप संधात्मक से ज्यादा एकात्मक है। प्रसिद्ध विद्वान के० 
सी० न्हीयर इसे एक अर्धसंघीय व्यवस्था मानते हैं] 


भारतीय संघीय व्यवस्था के मूल्यांकन में अकश्नर अपरीका 
जैसे पुराने संघों को ध्यान में रखा जाता है। संघीय व्यवस्था 
के प्रिद्धांत को सब से पहले प्रतिपादित करने वाले विद्वान, जैसे 
ए० वी० डाइसी ने अमरीका के अनुभव पर ही निर्भर किया। 
वहाँ की संघीष व्यवस्था को अकसर दूसरे संधों के मूल्यांकन 
के लिए आदर्श मान लिया जाता है। लेकिन संघ के निर्माण 
की प्रक्रिया विभिन्‍न देशों में भिन्‍न होती है। जो व्यवस्था 
अमेरिका के लिए उपयुक्त है बह, हो सकता है, दूसरे देश 
के लिए अच्छी न ही। स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा और 
सोबियत संघ, इन देशों में अपने-अपने प्रकार की संघीय 
व्यवस्थाएं हैं! इसके अलावा तीसरी दुनिया के देशों की संघीय 
व्यवस्थाओं की अपनी विशेषताएं हैं। अध्याय 8 में इनकी 
चर्चा की जा चुकी है। इसलिए संघीय व्यवस्था के किसी भी 
“आदर्श खरुप" क्री बात करना बहुत तर्कसंगत नहीं हैं। सभी 
संविधानों की अपनी-अपनी विशेषता होती है। संविधान 
निर्माताओं ने जिस संघीय व्यवस्था को भारत के लिए सबसे 
उपयोगी समझा, उन्होंने उसका प्रावधान संविधान में किया। 


भारतीय संघ का स्वरूप 


भारतीय संविधान सरकार के दो स्तरों को स्वीकार करता 
है -- केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। समस्त भारत 25 
राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्यों के 
अपने अधिकार ओर कार्य संविधान से प्राप्त हैं ओर अपने 
क्षेत्र पप शासन के लिए राज्यों में सरकार स्थापित की जाती 
है। केंद्रीय सरकार का अधिकार क्षेत्र भारतीय भूभाग पर है। 
संविधान में विधायी, कार्यकारी, और वित्तीय अधिकारों का 
केंद्र और ग़ज्य के बीच विभाजन विस्तार से दिया गया है। 
इस तरह अधिकार का विभाजन क्षेत्रीय और विषय मुलक 
दोनों है। संविधान इन अधिकारों का सर्वोच्च प्लोत है। संविधान 
के संरक्षण ओर उसकी व्याख्या का उत्तरदायिल स्वतंत्र 
न्यायपालिका के ऊपर है। इस प्रकार भारतीय संविधान में एक 
संघीय सरकार के मूल लक्षण विद्यमान है । 


विधायी अधिकार 


संविधान के भाग >0 के अध्याय में विधायी अधिकारों का 
विभाजन किया गया है। सातवीं अनुसूची में विषयों की तीम॑ 
सूचियाँ दी गई हैं -- संघ सूची, राज्य सूची ओर समवर्ती 
सूची । संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 ओर समवर्ती सूची 
में 47 विषय दिए गए हैं। सातवें (956) और बयालिसें 
(976) संशोधनों द्वाए कुछ परिवर्तन किए गए जब तौल 
और परिमाण (५४७ ७४॥७ 0 77885/89) , वन, जंगली 
जानवर और चिढ़ियों का संरक्षण और शिक्षा, को राज्य सूची 
से हटा कर समवतीं सूची में डाल दिया गया। विषयों के एक 
सूची से दूसरी सूची में परिवर्तन करने पर भी विषयों की संख्या 
और क्रम बद्धता कानूनी कारणों से वही की वही रहती है। 
संघ की सूची के विषयों पर केंद्रीय संसंद कानून बना सकती 
है और राज्य सूची के बिषयों पर कानून बनाने का अधिकार 
राज्य बिधायिका को है। समवर्ती सूची के विषयों पर केन्द्र 
शज्य दोनों ही कामून बना सकते हैं। लेकिन दोनों द्वाए बनाए 
गए कानूम में अगर किसी प्रकार का विरेध होगा तो केंद्र द्वार 
बगाया कानून ही मान्य होगा। संघ सूची अधिक विस्तृत हैं 
और उसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे प्रतिरक्षा, पर-राष्ट्र 
विषय, मुद्रा, बैंक, तथा ऐसे विषय जिसमें एक से अधिक 
राष्यों का हित है, जैसे अंतराज्य वाणिज्य और व्यापार 
अँतर्गान्यीय नदी और नदियों की धटियों क। विकास और उनका 
नियमन, अंतर्रज्य स्थार्नतरण, चुनाव, लेखा. और लेखा परीक्षा 


' इत्यादि कुछ विषय हैं। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिनका 


क्षेत्रीय महत्व है। इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण विषय हैं, -- राज्य 
कर, निर्यात शुल्क, स्थानीय स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य विभाग, 
कृषि, जंगलात, मन््य पालन उद्योग, पुलिस इत्यादि। केंद्रोय 
संसद इनमें से कुछ विषय अपने अधिकार में ले सकती है। 
समवर्ती सूची में सामान्य कानून और कानूनी कार्याविधि के 
तिषय जैसे दण्ड विधि, दण्ड कार्याविधि, विवाह, तलाक, 
सम्पत्ति कानून, संविदा और कुछ ऐसे विषय हैं जिनका संबंध 
समाज कल्याण से है जैसे मज़दूर संघ, सामाजिक सुरक्षा, 
व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, कानूनी और चिकित्सा 
संबंधी शिक्षा। आर्थिक और सामाजिक योजना भी इसी सूची 
में है। ये विषय ऐसे हैं जिनमें किसी वक्‍त तो केंद्रीय संसद 
की कानून बनाने के लिए पहल करनी पड़ेगी और कभी राज्य 
विधायका को । दोनों स्तरों की विधायिका का समवर्ती सूची के 
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, विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार होने से ऐसी 
"स्थिति हो सकती है जब दोनों द्वाा पारित कानून विरोर्थ, हों । 
ऐसी स्थिति में संसद के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। 
यद्यपि सूचियों में विषयों का विस्तृत वर्णन है, फिर भी कुछ 
ऐसे विषय हो सकते हैं जिनकी चर्चा तौनों सूचियों में नहीं है। 
घाग 248 ने सेसद को अवशिष्ट अधिकार दिए हैं और उसके 
अंतर्गत ऐसे विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। 


ब्रश्चासनिक अधिकार 


केंद्र और शज्यों के प्रशासनिक अधिकार विधघायी अधिकारों 
के विभाजन के समानांतर हैं। संघ सूची के विषयों से संबंधित 
कार्यकारी अधिकार केंद्रीय सरकार के क्षेत्र में हैं। राज्य के 
विषयों के कार्यकारी अधिकार राज्य सरकार के पास हैं | सामान्य 
स्थिति में समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित कार्यकांरी 
अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं। लेकिन सेसद केंद्र 
सरकार को समवर्तीं विषय पर कानून बनाने के लिए शज्य 
सरकार को आदिश देने का अधिकार दे सकती है। 

संविधान के भाग ५४ में केंद्र और णज्य के अंदर लोकसेवा 
का प्रावधान है जिसके अनुसार दो सरकारी ढांचों का प्रारूप 
दिया गया है। इसमें 'से एक का संगठन और नियंत्रण केंद्रीय 
सरकार द्वारा होता है, और दूसेर का राज्य सस्कार द्वारा होता 
है। प्रशासन की यह दोहरी व्यवस्था भारतीय संविधान के 
संघीय व्यवस्था के अनुकूल ही है, जिसमें केंद्र और राज्यों के 


अधिकार क्षेत्र निश्चित किए गए हैं। अखिल भारतीय सेवा ' 


शज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में समान रूप से काम करती 
हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी 
कुछ सेवाओं का संगठन सांविधानिक प्रावधानों के अंतर्गत 
हुआ है। धाए 32 के द्वारा राज्य सभा को यह अधिकार है 
कि दो तिहाई बहुपत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को 
स्थापित करे | 


कवितीय अधिकार 


संविधान के भाग | के 264 से 300 तक 37 अनुच्छेदों में 
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों के विभाजन 
का ब्यौरा दिया गया है। संघ और ग़ज्य सूची, जिनमें कानून 
बनाने के विधय दिए गए हैं, वित्तीय साथनों का भी प्रावधान 
करती है। संघ सूची में ॥) और गज्य सूची में 9 विषय 


वित्तीय अधिकारों के बारे में है। राज्य सूची में दिए गए वित्तीय 
विषयों पर ग़ज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा 
एकत्रित किए जाते हैं, और उनका उपयोग भी राज्य सरकार 
ही करती हैं। इस प्रकार के कुछ महत्त्वपूर्ण छ्नोत हैं, भूमि कर, 
शग़ब और अफीम, उत्पादक शुल्क, मुहरें, कृषि आय कर, 
भूमि और इमारत पर कर, बिजली के उपभोग और बिक्री पर 
कर, बाहन, मनोरंजन और जुआ कर। संघ सूची में भी कई 
प्रकार के राजस्व के स्त्रोत हैं। इनमें से कुछ तो सिर्फ केंद्र के 
पास रहते हैं, और कुछ अन्य ऐसे हैं जिनका ब॑टवारा केंद्र 
और राज्यों के बीच होता है, जैसे आय कर | कुछ और ज्नोत 
ऐसे हैं जिनपर कर केंद्र द्वार लगाए और बसूल किए जाते है, 
लेकिन समस्त वसूली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 
बांट दिया जावा है। कुछ ऐसे ख्रोत हैं जिन पर कर लगाये तो 
केंद्र द्वारा जाते हैं लेकिन रॉज्य उनकी बसूली अपने पास रख 
लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राज्य सूची के स्रोत “कठोर” 
हैं और उनमें वृद्धि की गुंनाइश नहीं है। लेकिन संघ सूची के 
ख्ोत “लचीले” हैं जिन्हें बढ़ाया जा सकता हैं। 

एक अन्य वित्तीय खोत जिसकी चर्चा आवश्यक है, बह 
है ऋण और अनुदान | केंद्र सरकार विकास कार्यक्रमों के लिए 
णज्यों को अनुदान दे सकती है। राज्यों के बजट में घाटा पूर्ति 
के लिए भी धनगशि द्री जा सकती है। इसके अलावा राज्य 
सरकार केंद्र से ऋण भी ले सकती है। इस प्रकार से धनराशि 
आवंटन का केंद्र सरकार के पास विस्तृत अधिकार है। 


केंद्र और राज्यों के बीच वित्तोय साधनों के बंटवारे के लिये 
वित्त आयोग एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 
220, 273 ओर 275 के द्वारा वित्त आयोग का प्रावधान किया 
गया है। राष्ट्रपति हर पांच वर्षों में आयोग का गठन करता 
है। इस आयोग के मुख्य कार्य हैं, ऐसे आधारों की सिफारिश 
करना जिसके अनुसार केंद्र और राज्यों और राज्यों के बीच 
वित्तीय साधनों का बंटबाग किया जाय । वित्त आयोग द्वारा 
सुझाये गये फार्पूला के आनसार ही राज्यों को अनुदान गशि 
दी जाती है। सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के हित के अन्य विषय 
भी वित्त आयोग के पास भेजे जा सकते हैं। जून 987 ई० 
में नौबें वित्त आयोग की नियुक्ति की गई थी। 

इस प्रकार संविधान में केंद्र ओर राज्यों के विधायी, 
प्रशासनेक और वित्तीय अधिकारों का विभाजन विस्तृत रूप 
से दिया गया है। एक संघीय व्यवस्था के लिए अधिकारों का 
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सीमांकन आवश्यक भी है! लेकिन संस्थाओं के प्रावधान में 
केंद्रीय सरकार के अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है। 
हमने अध्याय 6 और 8 में पढ़ा है कि आधुनिक राज्यों में 
बढ़ते हुए केंद्रीयकरण की सामायय॑ प्रवृत्ति है। जिन परिस्थितियों 
में संविधान सभा ने सशक्त केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता 
पर बल दिया, उसकी चर्चा पहले की जा चुकी है| 


भारतीय संघ के एकात्मक लक्षण 


संविधान, भारत को राज्यों का संघ ()०॥ एा 88/89) 
घोषित करता है। केंद्र सरकार को नए राज्य बनाने और राज्यों 
की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है। संविधान के लागू 
होने के पाँच वर्षों के अंदर 956 ई० में भाषा के आधार पर 
ग़ज्यों में व्यापक परिवर्तन किए गये। उसके बाद कई नये 
ग़ज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई और कई 
स्थानों पर उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया । मई 987 ई० 
में गोआ को एक राज्य का दर्जा दिया गया जो इस तरह 
के परिवर्तन का एक उदाहरण है। इस तरह राज्यों की भोगोलिक 
सीमाएं केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। 

विधायी, प्रशासनिक, ओर वित्तीय विषयों में भी संविधान 
ने केद्र को व्यापक अधिकार दिए हैं। यद्यपि तीन सूचियीं में 
विधायी अधिकारों का वितरण किया गया है, लेकिन राज्य सभा 
दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा राज्य सूची के विषयों 
पर संप्तद को शष्टर्‌ हित में कानून बनाने का अधिकार दिया 
जा सकता है। राज्य विधायिका से पारित किसी भी विधेयक 
को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सकता 
है। एक या अधिक राज्यों की विधायिकाओं की सहमति से 
संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती 
है। आपातकालीन स्थिति में संसद को विशेष विधायी अधिकार 
होते हैं। राज्य में सांविधानिक सरकार की विफलता की स्थिति 
में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राज्य पर केंद्र 
का पूर्ण नियंत्रण होता है| राज्यपाल राज्य सरकार की कार्यकारी 
सत्ता का प्रतिनिधि है, लेकिन उसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार 
के हाथ में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने में राज्यपाल 
की मुख्य भूमिका होती है। 

संसद के कानून पूरे देश में लागू होते हैं । उन्हें कार्यान्वित 
करने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती है। राज्य सरकारों 
को इस प्रकार काम करना पड़ता है कि केंद्रीय कानून 
अनुसरण हो ओर केंद्र के कार्यकारी अधिकार के उपयोग में 


बाधा न पड़े । राष्ट्रीय महामार्गों के निर्माण और अनुसूचित जातियों 
और जनजातियों के कल्याण जैसे विषयों पर कँद्र सरकार राज्यों 
को निर्देश दे सकती है। अखिल भारतीय सेवा, जिसका निर्माण 
और नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है, केंद्र की एक 
महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक संस्था के रूप में काम करती है। इनमें 
अधिकतर अधिकारी राज्यों में काम करते हैं, लेकिन उनकी 
नियुक्ति ओर सेवा शर्तों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। 

अधिकारों का यही रूप वित्तीय विषयों में भी देखा जाता 
है। राजस्॒ के जो स्रोत संघ सूची में हैं, वे “लचीले" हैं, 
और राज्य सूची में “कठोर'' ञ्लोत हैं। केंद्र सरकार के पास 
राजस्व का एक बड़ा भाग होता है, जिसका वित्तरण वह राज्यों 
में करता है। ऋण और अमुदान राज्यों के लिये एक मुख्य 
वित्तीय साधन हो गये हैं, लेकिन इन पर भी केंद्र का पूर्ण 
अधिकार है। वित्त आयोग, जो साधनों के बंटवारें के सिद्धांत 
की सिफारिश करता है, उसकी नियुक्ति भी केंद्रीय सरकार 
द्वारा की जाती है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर निगरानी का 
उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पर है। 

इन संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त, केंद्र का मंहत्त् 
पांचवें दशक में आरंभ किए गए परियोजना की प्रक्रिया के 
फलस्वरूप बढ़ा है। योजना आयोग, जिसका गठन 950 में 
किया गया, पूरे देश में विकाप्त के कार्यक्रमों को बनाने के 
लिए एक केंद्र बिदु हो गया है। इस आयोग की चर्चा संविधान 
में नहीं की गई है, फिर भी यह एक अत्यन्त शक्तिशाली केंद्रीय 
संस्था बन गई है। राज्यों में विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय 
साधनों का आवंटन योजना आयोग की सिफारिश पर किया 
जाता है। विकास के कौन से कार्यक्रम शुरू किये जाएँ, उनका 
प्रशासन किस प्रकार हो, इनके लिए कितनी धन शशि दी 
जाये -- ऐसे सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय योजना आयोग द्वारा ही 
लिये जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ जैसी संस्थाएं भी हैं 
जिसमें सम्बद्ध केंद्रीय मंत्रियों के अलावा रणज्यों के मुख्य मंत्री 
और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यकारी प्रमुख, सदस्य होते हैं 
ओर जो योजना प्रक्रिया के विषय में परामर्श देते हैं। लेकिन 
इस विषय में मुख्य पहल योजना आयोग की होती है। 

संविधान में केंद्रीय व्यवस्था का ढांचा दिया गया है। अपने 
कार्य के सिलसिले में संस्थाओं पर राजनीतिक शक्तियों का 
प्रभाव होता है। संवैधानिक प्रावधानों को समझने के लिए 
राजनीतिक प्रक्रिया विशेषतः दलीय राजनीति को समझना 
आवश्यक है। 
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सप्राज, एज्य और सरकार 


अभ्यास 


, एज्य ओर सरकार में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

. ग़जनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारतीय सजनीतिक व्यस्था के संदर्भ में इसका वर्णन कोजिए। 
, साविधानवाद का वर्णन कीजिए तथा इसका महत्त्व बताइए | 

. कठोर संविधान किसे कहते हैं? कठोर तथा लचीले संविधान में अन्तर स्पष्ट कीजिए | 

, नाम लिखित पर संक्षिण टिणणी लिखिए : 


(क) राज्य सरकार से अधिक स्थायी है 
(ख) सामान्य विधि एवं साविधानिक विधि 


अध्याय |5 


केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव का प्रश्न 


एक संघीय संविधान में सरकार के दी स्तरों का प्रावधान किया 
जाता है। इन दो स्तरों, केंद्र और इकाइयों के संबंध संविधान 
के अंत्रात वर्णित होते हैं। सांविधानिक प्रावधानों में इनके 


पशस्परिक संबंधों में संभावित तनावों का ध्यान रख जाता है। . 


भारतीय संविधान को कुछ संस्थाएं निरेतर तनाव का कारण 
ही हैं। इन संबंधों की वास्तविक प्रक्रिया में परिवर्तनशील 
गजनीतिक प्रक्रिया का भी प्रधाव पड़ता है। यह प्रक्रिया आम 
चुनावों में लक्षित होती है, जिसमें विभिन्‍न राजनीतिक दल मत्ता 
के लिये भाग लेते हैं। केंद्र-राज्य संबंधों की यह गतिशील 
प्रक्रिय॒ राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग है। 952 ई. के 
पहले आम चुनाव से लेकर भारत की दलीय गजनीति में निरंतर 
परिवर्तन होता रहा है। यह परिवर्तन राण्यों और केंद्र शासित 
प्रदेशों में अधिक लक्षित होता रहा है। दलीय राजनीति के 
खरूप का विचार भारत में केंद्र-ग़ज्य संबंधों को समझने के 
लिये उपयुक्त पृष्ठभूति प्रस्तुत करता है। 


देलीय राजनीति की स्थिति 


पत्ता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक दो दशकों में देश में 
भारोय राष्ट्रीय कांग्रेस को व्यापक समर्थन प्राप्त था। केंद्र 
और उज्यों दोनों में यही दल सत्ता में था। इस अवधि में सिर्फ 
केसल में, 957-959 ई. में औैरकांग्रेसी सरकार बनी। 
जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्र 964 ई. में उनकी मृत्यु तक, 
देश में राजनीतिक स्थायिल्व के लिये महत्त्वपूर्ण था। केंद्र के 
अन्य नेताओं में भी खतंत्रता आंदोलन के समय के आदर्शों 
के बरे में उत्साह था। प्रकार के विभिन स्तरों पर एक ही 


पार्ट सत्ता में थी, जिससे केंद्र राज्य संबंध निर्विष्न चलते रहे | 
केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष की स्थितियों का समाधान पार्टी 
के अंदर हो जाता था। यह केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग 
की अवधि थी। 

4967 ईं, के चतुर्थ आम चुनाव में एक राजनीतिक मोड़ 
आया और कांग्रेस दल की पराजय हुई। उड़ीसा, केरल, पश्चिम 
बंगांल, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और मद्गास्त में गैर-कंग्रेसी 
सरकारें बनीं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्‍ली पर भारतीय जनसंध 
का निर्यत्रण हो गया। संसद में भी कांग्रेस का बहुमत क्षीण 
हो गया | यही समय था जब राज्य सरकारों को दलबदल को 
समस्या का सामना करना पड़ा और कुछ विधायक अपना 
समर्थन एक दल से दूसरे दल के बीच बदलते रहे । यह एक 
अस्थायित्र की त्थिति थी। 969 ई. के मध्यावधि चुनाव में 
बहुत से राज्यों में काग्रेंस फिर सत्ता में आई। केंद्र में कांग्रेस 
ओर राज्यों में गेरकांग्रेसी सरकार होने के कारण, संघीय व्यवस्था 
में तनाव की स्थिति आ गई। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में नए 
प्रश्न उठाए गए। ग़ज्य सरकारों के अस्थायिल से इन समयाओं 
ने ओर ज़ोर पकड़ा | 

97] ई, के मध्यावधि आम चुनाव होने तक कांग्रेस का 
पुरर्गठन हो चुका था। “अनुभवी प्रहरियों (0॥0 9५७08) 
का पार्टी में प्रभाव कम हो गया था। इंदिरा गांधी के नेतृल 
में नई कांग्रेस को चुनाव में भारी बहुमत मिला। लेकिन इस 
दोर में ग़जनीति पर व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ गया। राण्यों में 
सरकार के गठन के बारे में अधिकतर निर्णय श्रीमती गरंधी ही 
लेती थीं । कंग्रेस की स्थिति सुदृढ़ हो गई, लेकिन केंद्र-ाज्य 
संबंधों में बदलाव आ चुका था। गज्य केंद्र से अधिक अधिकार 
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और साधन के लिए मोलतोल (088) करने की स्थिति 
में नहीं थे। 975 ई, में आपत्कालीन स्थिति की घोषणा का 
दी गई। ॥976 ई. में तमिलनाड और प्रुजग़त की गैरकांप्रेसी 
सरकारों को निलंबित कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू 
कर दिया गया । 

977 ई, आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को संसद में बहुमत 
नहीं मिला। उत्तरी भारत के राज्यों में भी कांग्रेस की भारी हाए 
हुईं। नव संगठित जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई | जून 
977 ई, के राज्यों के चुनाव में भी जनता पार्टो को बहुमत 
प्रिला लेकिन यह पार्टी केंद्र या ग़ज्यों में स्थायी सरकार नहीं. 
बना पाई। 980 ई. में कांग्रेस फिर से केंद्र में सत्ता में आई 
ओर ॥985 ई. के आम चुनाव में संसद में कांग्रेस के बहुमत 
में और वृद्धि हुई। लेकिन इस अवधि में ध्यान देने योग्य यह 
बात है, कि क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव बढ़ता गया जैसे आंधप्रदेश 
में तेलुगु देशम, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, पंजाब में 
अकाली दल, ओर जम्मू-कश्मीर में नेशनल कानफरेंस ।'जनता 
पार्टी, लोकदल और मार्क्सवादी “काम्युनिस्ट पार्टी जैसे कुछ 
राष्ट्रीय राजनीति दलों का प्रभाव भी कछ क्षेत्रों तक ही सीमित 
रहा। इनमे से कुछ दल राज्यो में सत्ता में आए। 

989 में हुए नवें आम चुनाव में यह स्थिति बदल गई 
थी। लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 
राष्ट्रीय मोर्चा ने वामपंथी दलों तथा भारतीय॑ जनता पार्टी के 
समर्धन से केद्र तथा कुछ राज्यों में भी सरकार बनायी। कांग्रेस 
का उदय प्रमुंख विरोधी दल के रूप में हुआ था। राष्ट्रीय मोर्चा 
सरकार को नवंबर |990 में त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि 
'भारतीय जनता पार्टी ने उसे समर्थन देना बन्द कर दिया था। 


कुछ समय के तिए केंद्र में कांग्रेस के सहयोग से समाजवादी: 


जनता पार्टी ने सरकार बनाई। मई-जून 99! में दसवीं 
लोकसभा के चुनावों के बाद केंद्र तथा कुछ राज्यों में कांग्रेस 
तथा उसके सहयोगी दलों ने सरकार बनाई हैं। कुछ अन्य राज्यों 
में अन्य राष्ट्रीय दलों या क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं जिनकी 
विचारधारा और कार्यक्रम भिन्न हैं। 


जटिल स्थिति से केंद्रराज्य- संबंधों में नई 
समस्याएँ सामने बनी हुई हैं। राज्यों के लए अधिक 
स्वायत्ता कौ मांग पहले भी उठाई जाती रही है, 
लेकिन अब यह प्रश्न अधिक प्रभावशाली ढंग से 
उठाया जा रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच 
मनमुटाव और तनाव की स्थिति ने और 'भी नई 
समस्याओं को जन्म दिया है। 


समाज राज्य और सरकार 


ह्वतत्रता के बाद त्तार दशकों ने कुछ संस्थाएं कैद्र “राज्य 
संबंधों में बार-बार विवाद का कारण रही हैं। अब हम तनाव 
संबंधी इन विषयों की चर्चा करेंगे । 
आपातकालीन प्रावधान 
संविधान के अनुच्छेद 356 के अंरतात केंद्र सरकार राज्य की 
विधायी एवं प्रशासनिक सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। 
इस प्रावधान का प्रयोग राज्य में सांविधानिक सरकार की 
विफलता की स्थिति में होता है | राज्य विधायिका में विभिन्‍न 
दलों के प्रतिनिधित्व की स्थिति ऐसी हो सकतो है कि किसी 
भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले। अगर विभिन्न दल- सरकार 
बनाने के लिए इकट्ठे हो भी जाते है तो संभव है कि सरकार 
स्थायी न रहे.। 967 ई. चौथे आम चुनाव के बाद बहुत से 
शज्यों को रारकार की अस्थाई स्थिति का सामना करना पड़ा । 
ऐसी अस्थायित्व की स्थिति में, ग़ज्य में ग़ष्ट्पति शासन की 
घोषणा कर दी जाती है। केंद्र यह कदम, राज्यपाल की रिपोर्ट 
के आधार पर उठाता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन की घोषणा 
की सिफारिश होती है। जुलाई 959 ई, में पहली बार केरल 
में ई,एम,एस. नंबुदिरिपाद की सरकार को निलम्बित करके 
गरष्ट्ूपति शासन लागू किया गया था| उसके बाद प्रा: सभी 
ग॒ुज्यों को किसी न॑ किसी समय राष्ट्रपति शासन के >तर्गत 
रहना पड़ा है। ऐसे राज्यों में जिन दलों- की सरकार रही हैं, 
उन्होंने केंद्र पर प्राय: पक्षपात का आग्रेप लगाया है। जब केंद्र 
और णज्यों में अलग-अलग दल की सरकार होती है, तो ऐसे 
आएपों की संख्या अधिक हो जाती है। जैसा हमने ऊपर कहा 
है, कि 967 ई. के बाद बहुत से राज्यों में * कांग्रेसी सरकोरें 
सत्ता में आई। जब भी केंद्र की कांग्रेस सम्क़ार ने राज्य को 
गैर-कांम्रसी सरकार को पदक करके आपातकालीन ग्थिति 
को धोषणा की है, इस भ को लेकर तनाव की स्थिति 
आई है| यही स्थिति १977 ई. में भी आई जब केंद्र की जनता 
पार्टी की सरकार ने ब्दिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य 
प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और 
उड़ीसा की विधान सभाओं को भंग कर दिया। ग़ज्य सरकारों 
ने प्रायः यह कहा है कि “सांविघानिक तंत्र की विफलता" के 
प्रावधान की व्याख्या केंद्र ने समय-समय पर विभिन्न प्रकार 
से की है, जिसके आघार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की 


जाती है | 
राज्यपाल की भूपिका 


संविधान के अनुच्छेद 54 () के अंतर्गत राज्यों की कार्यकारी 
सत्ता गज्यपाल को दी गई है। राज्यपाल की नियुक्त प्रधानमंत्री 


भारतोय संघ : सांविधानिक प्रावधान और कार्य 


के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति करता है। बह केंद्रीय सरकार 
द्वार मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति और उसका 
कार्य दोनों के विषय में केंद्र और राज्यों के बीच तनाव रहा 
है। राज्य सरकारों ने अक्सर यह आग्रह किया है कि राज्यपाल 
की नियुक्ति के संबंध में अनेक विवाद हुए हैं और उममें 
तीव्रता भी आई है। 

संविधान में राज्यपाल के जो व्यापक अधिकार दिए गए हैं 
उनमें दो के बारे में केंद्र-राज्य संबंधों में विशेष तनाव रहा है। 
वे हैं -- राज्य में “सांविधानिक तंत्र की विफलता'' के बारे 
में राज्यपाल की रिपोर्ट ओर राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी 
विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विचार के लिए 
भेजना । यदि राज्यपाल यह अनुभव करता है कि राज्य सरकार 
संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं हो रही है, 
ते बह राष्ट्रपति के पास राज्य में सांविधानिक तंत्र की विफलता 
प्रूलक रिपोर्ट भेज सकता है । इसी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति 
शासन की घोषणा की जाती है। राज्यपाल जिस आधार पर 
अपनी रिपोर्ट भेजता है उसका सामान्य कारण दिया जाता है, 
कोई सुस्पंष्ट आधार नहीं दिया जाता है| राज्यों ने यह शिकायत 
की है कि राज्यपाल, केन्द्र में सत्तारूढ़ दल की सहायता के 
लिये पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। उनका कहना है कि 
ग़ज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम्र करता है, राज्य 
के कार्यकारी प्रधान के रूप में नहीं । 


ग़ज्यपाल के विधायी अधिकार भी केंद्र और राज्यों के बीच 
विवाद का विषय रहे हैं। अनुच्छेद 20॥ के अंतर्गत राज्यपाल 
विधाम्रिका द्वाग़ पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए 
सुरक्षित रख सकता है। ऐसे कुछ विधेयकों की स्पष्ट चर्चा 
की गईं है, जैसे उच्च न्यायालय के अधिकारों और कार्यों पर 
प्रतिकूल असर डालने वाले विधेयक (अनुच्छेद 200), स्मवर्ती 
सूची से संबंधित ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा पहले से पारित 
कैप्ती कानून का अतिक्रमण करते हों (अनुच्छेद 254 (2), 
और ऐसे विधेयक जिनके द्वार किसी भूसंपत्ति का अधिग्रहण 
या किसी राज्य द्वारा लोक हित की दृष्टि से एक सीमित अवधि 
के लिए किसी संपत्ति का अधिग्रहण का प्रावधान (अनुच्छेद 
3॥ (अ), 3] (ब) 3] (स)' राज्यों की शिकायत है कि 
णज्यपाल प्राय : इस अधिकार का प्रयोग राज्यों द्वारा विधेयकों 
के पारित होने-की प्रक्रिया में विलंब करने के लिए करता हैं। 
ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के पास बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं। 
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विशेषत : उन राज्यों से जिसमें ऐसी पार्टी की सरकार होती है 
जो केंद्र में सत्ता में नहीं है। यह शिकायत भी की जाती हे 
कि राज्यपाल के इस अधिकार का प्रयोग ऐसे विधेयकों के 
लिए भी किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने की 
आवश्यकता ही नहीं है। 

विभिन्‍न स्तरों पर अलग-अलग दलों के सत्ता में होने के 
कारण, देश की राजनीतिक जटिलता के साथ ही राज्यपाल की 
भूमिका अधिक विवादास्पद हो गई है। 


केंद्रीय कानूनों का कायन्वियन 


अनुच्छेद 256 और 257 केंद्र को यह अधिकार देते हैं कि वे 
राज्य सरकार को संसद के कानून के अनुसार काम करने ओर 
रगज्य के कार्यकारी अधिकारों के उपयोग के बारे में आदेश* 
दें। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में भी आदेश 
दिए जा सकते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जब केंद्रीय 
आदेश सरकारों ने अस्वीकार कर दिए हैं। 


कानून ओर व्यवस्था की रक्षा ओर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल का प्रयोग 


कानून और व्यवस्था राज्य सूची का एक महत्त्वपूर्ण विषय है। 
लेकिन संघीय दोहरी व्यवस्था में केंद्र सरकार के कुछ कार्यालय 
और संपत्ति राज्य के भुभाग में स्थित होते हैं। हड़ताल और 
घेराव जैसी अशांति की स्थिति में केंद्र सरकार ने प्राय : अपने 
कार्यालयों और संपत्ति की रक्षा के लिए केंद्रीय पुलिस का 
प्रयोग किया है। सरकारों ने इसे राज्यों के कार्य में हस्तक्षेप 
माना है और अपनी अप्रसन्‍नता व्यक्त की है। बयालिसवें 
संशोधन (976) में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार 
केंद्रीय पुलिस बल का प्रयोग अपनी पहल पर कर सकती है 
और इसके लिए राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक नहीं 
है। दो वर्ष बाद चवालिसवें संशोधन द्वागा इस प्रावधान को 
हटा दिया गया । 


अखिल भारतीय सेवा 


आप पहले पढ़ चुके हैं कि सरकार कुछ अखिल भारतीय 
सेवाओं की व्यवस्था करती है। इन सेवाओं के अधिकारियों 
की नियुक्ति और नियंत्रण केंद्रीय संस्थाओं द्वारा होता है। राज्य 
के कार्यो में वृद्धि के साथ ही, ऐसी सेवाओं की संख्या भी 
अधिक हो गई है। ऐसे बहुत से अधिकारी राज्य सरकारों के 


।04 समाज राज्य ओर सरकार 


अधीन काम करते हैं। जिनके पास महत्त्वपूर्ण काम होते हैं। 
भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, दो ऐसे 
महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनके अधिकारियों के कार्य का आम 
निरीक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इससे कभी-कभी 
असंगत स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। 


वित्तीय संबंध 

केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय साधनों का विभाजन वित्त 
आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। विकास 
कार्यक्रमों के लिए साधनों का आवंटन योजना आयोग की 
सिफारिश के आधार पर होता है। ये दोनों संस्थाएं केंद्रीय हैं, 
जिसके कारण राज्य सरकोरें साधनों के पुनर्वितरण की मांग 
करती हैं। केंद्रीय ऋण ओर अनुदान के संदर्भ में भी राज्य 
सरकोरें. केंद्र द्वारा पक्षषात की शिकायत करती हैं। बहुत सी 
राज्य सरकोरें केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं कर 
पार्ती। इसी प्रकार, ग़ज्य सरकारें अपनी वित्तीय कमियों की 
पूर्ति के लिए केंद्रीय रिज़र्ब बैंक से ओवरड्राफट्‌ भी लेती हैं, 
जिसकी राशि काफी बड़ी होती है। यह कहा जाता है कि राज्यों 
के चिरकालिक वित्तीय संकट का कारण केंद्र का पक्षपात पूर्ण 
व्यवहार ही है। राज्यों द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय 
बंटवारे में सुधार के लिए अनेकों बार सुझाव दिए गए हैं। * 


योजना की प्रक्रिया ओर योजना आयोग की भूमिका 


“आर्थिक और सामाजिक योजना” संविधान की समवर्ती सूची 
का विषय है। देश की सामाजिक-आर्थिक योजना का व्यापक 
उत्तरदायित्व 950 ई० में स्थापित योजना आयोग को सींपा 
गया । विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा योजना आयोग द्वारा तैयार 
की जाती है और वही इन कार्यक्रमों के लिए राज्यों में वित्तीय 
आवंठन का निर्णय भी लेता है। राज्यों की योजनाओं का स्वरूप 
बहुत सीमा तक देश की प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार 
किया जाता है। केंद्र और राज्यों में योजना के लक्ष्य और 
साधनों का बंटवारा, ऐसे विषय हैं जिनको लेकर काफी मतभेद 
हैं। योजना कार्यक्रमों के लिए राज्यों में वित्तीय आवंटन पर 
मतभेद रहता है। कई बार योजना आयोग राज्य सरकारों को 
ऐसे कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का आदेश देता है जिनसे 
योजना के कार्यान्वयन में सहायता मिले। 


का 


इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने केंद्र के पक्षपात का प्रश्न 
कुछ अन्य विषयों के बारे में भी उठाया है। ग़ज्य सरकारों ने 
राज्य की सीमा का पुननिर्धारण और नये राज्यों के निर्माण के 
प्रश्न पर आपत्ति की है। राज्यों में सीमा के बारे में भी विवाद 
रहा है। राज्यों ने केंद्र द्वारा बनाई गई ओद्योगिक नीति के बारे 
में भी शिकायत की है। नदी-जल के बंटवारे का प्रश्न भी 
राज्यों में विवाद का विषय रहा है। ऊपर दिए गए केंद्र-राज्य 
संबंधों की समस्या के कारण राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न भी 
बार-बार उठाया जाता है| 


राज्यों की स्वायत्तता 


राज्य सरकारें, विशेषत : 967 ई० के बाद, अधिक स्वायत्तता 
की मांग करती रही हैं। राज्य में क्षेत्रीय दलों की सरकारों के 
सत्ता में आने के बाद इस मांग ने ओर जोर पकड़ा है | केंद्र-राज्य 
संबंधों में तनाव के विषयों से, जिनकी चर्चा हमने पहले की 
है, इस मांग को बल मिला है। इनमें अधिकतर मांगें सांविधानिक 
परिवर्तन ओर राजनीतिक सामंजस्य की आवश्यकता पर ज़ोर 
देती रही हैं, लेकिन कुछ मांगें राष्ट्र के लिए खतरा पैदा करने 
लगी हैं। कहीं-कहीं तो क्षेत्रीयता ग़ष्ट्र की एकता के लिए 
चुनौती के रूप में भी उभर कर आई है, जैसे पंजाब । 


केंद्र-राज्य संबंधों का क्रमबद्ध पुननंबलोकन उस समय किया 
जब ।967 ई० में तमिलनाडु में डी.एम.के. सत्ता में आई। 
संघीय व्यवस्था के पुनगावलोकन के लिए, उच्च न्यायालय के 
अवकाश प्राप्त न्यायधीश, पी, वी. राजमन्नार की अध्यक्षता 
में एक समिति की नियुक्ति की गई। इसके बाद 973 ई० में 
पंजाब में अकालीदल ने आनंदपुर साहब प्रस्ताव पेश किया। 
977 ई० में पश्चिम बंगाल की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 
(एम) ने एक विस्तृत “केंद्र राज्य संबंधों पर स्मरणपत्र" 
विज्ञापित किया। इसी तरह 983 ई० में कर्नाटक की जनता 
पार्टी की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक श्वेतपत्र ज़ारी 
किया। मार्च 983 ई० में इस प्रश्न पर विचार के लिए आंध्र 
प्रदेश, कर्माटक, तमिलनाडु ओर पांडीचेरी के मुख्य मंत्रियों का 
सम्मेलन बंगलौर में हुआ। इसके बाद 983 ई० में ही 6 
गैर-कांग्रेसी दलों और मुख्य मंत्रियों की व्यापक गोष्ठी श्रीनगर 
पें हुई, जिसमें केंद्र-राज्य संबंधों पर एक 3॥ सूत्र प्रस्ताव रखा 
गया। इन दबावों के फलस्वरूप, विशेषत : पंजाब में बिगड़ती 


भारतीय संघ: सांविधानिक प्रावधान और कार्य 


हुई स्थिति के कारण, मार्च 983 ई० में केंद्रीय सरकार ने 
केंद्र-राज्य सँब॑धों के पृ प्रश्न के पुनरावलोंकन के लिए न्यायमूर्ति 
जीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति 
की। 

सरकारिया आयोग (988) ने एक सशक्त केंद्रीय सरकार 
की आवश्यकता को दोहराया! है । लेकिन इसने निर्विध्न केंद्रराज्य 
सम्बन्धों के लिए भी सुझाव दिए हैं। इसने केंद्र और राज्यों के 
बीच पारस्परिक विचार विमर्श की संस्थाओं (जैसे, अंत: 
सरकारी कांउसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय काउंसिल 
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और योजना आयोग) को पुनर्जीवित करने पर बल दिया है ! 
साथ ही कुछ विशेष विषयों पर, जैसे समवर्ती सूची, राज्यपाल 
की नियुक्ति, राज्यों में सशस्त्र बल का प्रयोग, राज्यों के साथ 
निरंतर विचारविमर्श, आदि का सुझाव भी दिया है। धारा 356 
के प्रयोग में भी सावधानी बरतने का सुझाव दिया गया 'है | 
आयोग ने राज्यों की वित्तीय. आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया 
है। इस तरह सरकारिया आयोग ने केंद्र-रज्य संबंधों में तनाव 
के मुख्य विषयों ओर संघर्षों पर ध्यान आकर्षित करते हुए 
उनके समाधान संबंधी सुझाव दिए हैं। 


कुछ करने को 


भारत का राजनीतिक मानचित्र लीजिए। मानचित्र में यह दर्शाइए कि भारत के विभिन्‍न राज्यों पें कौन से दलों की सरकार हैं। 


अभ्यास 


) केद्-राज्य सम्बंधों के संदर्भ में भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान विवादास्पद हैं? 
2, दलीय राजनीति के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए तथा केनद्र-राज्य सामबंधों पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए । 


3, राज्यों के लिए स्वायत्ता की मांग पर विचार कीजिए | 
4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 

(क) योजना आयोग एवं केन्द्र-राज्य सम्बंध 

(ख) सरकारिया आयोग 


अध्याय 8 


भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान 


भारतीय गष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों का प्रावधान 
7हत्तपूर्ण और साथ ही विवादास्पद रहा है। संविधान सभा में 
इस प्रावधान के प्मालोचक ओर समर्थक दोनों थे। फलस्वरूप 
इस प्रावधान में बहुत से संशोधन किए गए ! लेकिन संविधान 
न्र्माण के समय देश में अस्तव्यस्त स्थिति के' कारण ही इस 
ग्रवधान को संविधान में रखा गया | देश के विभाजन के समय 
अभूतपूर्व सांप्रदायिक दंगे हुए। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र 
में राजनीतिक उधलपुथल की समया थी। इसी बीच नए 
पड़ोसी देश पाकिस्तान ने जममू-काश्पीर क्षेत्र पर हमला कर 
दिया। इन आंतरिक कारणों के अलावा शक्ति गुरों के बीच 
बढ़ते हुए शीत युद्ध की स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी तनाव 
की स्थिति थ्री। इन समस्याओं की चर्चा हमने अभ्याय ॥4 में 
वी है। संविधान निर्माता इन समसामयिक समस्याओं और देश 
की प्रत्यक्ष विविधताओं के प्रति पूर्ण सजग थे और इसी कारण 
उन्होंने संघीय और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं की अच्छाइयों 
का सामिश्रण का चाहा। नवंबर 4, १948 को संविधान 
संभा में डा० बी" आए अंबेडकर ने कहा,' इसका (संविधान 
का) निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सामान्य स्थिति में 
यह एक संघीय व्यवस्था की तरह काम कोगा। लेकिन युद्ध 
की स्थिति में इसका रूप एकाम्मक हो जाएगा।" अंत ; संविधान 
सभा ने संविधान में भाग 8 के 9 अनुक्छेदों में राष्ट्रपति के 
आपातकालीन अधिकारों का प्रावधान किया। 

राष्ट्रपति निम्नलिखित तीन स्थितियों में आपातकाल की 
घोषणा कर सकता है: 

(अ) युद्ध, बाहय अथवा आंतरिक अशांति (अनुच्छेद 

352) 


(ब) गाण्मों में प्रांविधानिक तंत्र की बिफलता (अनुच्छेद 
356 ) 

(प) भाज़ या उसके किसी भाग में आर्थिक स्थायित् 
अंधवा साख ((॥04/ 590॥५ 0 0/90॥) 
की खतरा (अनुच्छेद 360) 


युदध, बाहद आक्रमण भ्रध्वा सशरत्र विद्रोह के कारण 
आपातकालीन स्थिति 


जब भी गष्ट्रपति को यह आभास हो कि देश युद्ध या किसी 
बाहरी आक्रमण की स्थिति में है, तो वह अनुच्छेद 352 के 
अंतर्गत] आपातृकाल की घोषणा कर प्कता है। ऐसी धोषणा 
962 ई० में चीन के साथ युद्ध के समय- की गई, जिसकी 
अवधि 968 ई० तक रही। दूसरी बार आपातकाल की घोषणा 
97! ई० में को गई जब पाकिस्तान से टकराव हुआ | 

इस अनुच्छेद का दूसरा भाग जिसमें 'आंतरिक अशा्ति' 
की चर्चा की गई है, अधिक विवाद का विषय रहा है। प्रारंभ में 
यंह प्रावधान था कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा उप 
समय की जाएगी जब आंतरिक अशांति से देश की सुरक्षा को 
खतग होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 975 ई० में इसी अनुच्छेद 
के अंतर्गत आपातकाल क्री घोषणा की थी। इस आपातकाल 
के दो बर्ष बहुत विवादास्द साबित हुए। 977 ई० में पहली 
बार केंद्र में गैरकांग्रेती जनता पार्टी की सरकार बनी और इसने 
978 ई* में संविधान में चवालीसबां संशोधन किया। इस 
संशोधन में आंतरिक अशांति के बदले 'सशख््र विद्रोह' शब्द 
का प्रयोए किया गया। इसके पक्ष में यह कहा गया कि 'सशज् 


. विद्रोह' अधिक सुध्यष्ट शब्द है. और इससे आपात्कालीग 


भारतीय संघ सांखिधानिक प्रावधान और कार्य 


अधिकारों के दुरूपयोग की संभावना कम हो जाएगी । 988 ई० 
में - पारित उनसठवें संशोधन के द्वारा 'सशख्त्र विद्रोह' 
वाक्यांश के साथ एक अन्य वाक्यांश 'आंतरिक अशांति' जिससे 
भारत की अखंडता को खतरा हो', यह भी जोड़ दिया गया 

इसके आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती 
थी। उनसठवे संशोधन के साथ संलग्न वक्तव्य में सरकार 
ने वह साफ कहा था कि इस वाक्यांश को पंजाब में अश्नांति 
की स्थिति बराबर बने रहने और आतंकवादियों और 
राष्ट्रविरोधी तत्वों की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में 
रखते हुए जोड़ा गया है। यह विवादास्पद उनसठवां 
संशोधन अब संमाप्त कर दिया गया है। 

राष्ट्रपति इन आशंकाओं के पूर्वानुमान के आधार पर भी 
आपातकाल की घोषणा के अधिकार का प्रयोग कर सकत/ 
है । चवालीसवें संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति 
आपावकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के 
आधार पर करेमगा। आपातकाल को पूरे देश में, या विशेषत : 
प्रभावित भाग में, लागू किया जा सकता है। आपातकालीन 
घोषणा के एक महीने के अंदर संसद दवारा उनका अनुमोदन 
आवश्यक है। 

आपातकालीन स्थिति का प्रभाव मूल अधिकार और 
केंद्र-राज्य संबंधों पर पड़ता है। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 
9 का, जिसमें 6 स्वतंत्रताओं के अधिकार का प्रावधान किया 
गया है, क्षेत्र सीमित हो जाता है। संविधान के भाग तीन के 
पम्रूल अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए न्यायालय में जाने के 
नागरिकों के अधिकार को भी राष्ट्रपति निलंबित कर सकता 
है। चवालिसवें संशोधन के दूवाग़ इस अधिकार में एक अपवाद 
लगाया गया कि इस का प्रयोग अनुच्छेद 20 और 2] के लिए, 
नहीं किया जा सकता, जिसमें जीवन और खतंत्रता की रक्षा 
को सुनिश्चित किया गया है। आपातकालीन स्थिति में संसद 
को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का 
अधिकार मिल जांता है। राज्यों के वित्तीय अधिकार भी कम 
हो जाते हैं। आपातकालीन स्थिति में लोकसश और राज्य 
विधांन सभाओं की अवधि समान्य पांच वर्षों से आगे बढ़ाई 


जा सकती है। 
शज्यों में सांविधानिक तंत्र की बिफलता के कारण 
आपातकालीन स्थिति 


शष्ट्रपति की राय में यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के 
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प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं हो रही है, तो वह अनुच्छेद 
356 के अंतर्गत संविधानिक आपातकाल की घोषणा कर 
सकता है। राज्य में 'सांविधानिक तंत्र की विफलता' का अर्थ 
यही है। ऱज्य का कार्यकारी मुख्य की हैसियत से, ग़ज्यपाल 
सांविधानिक तंत्र की विफलता के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजता 
है, जिसके आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। 
राष्ट्रपति अपने अनुमान के आधार पर भी इस अधिकार का 
प्रयोग कर सकता है। सामान्यतः आपातकाल की घोषणा के 
दो महौने के अंदर संस्द के दोनों सदनों द्वार! अलग-अलग 
अनुमोदन आवश्यक है। इस अनुमोदन से आपातकाल 6 
महीने तक लागू एह सकता है। इसकी अवधि 6 महीने और 
बढ़ाई जा सकती है। इस तरह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 
घोषित आपातकाल की अवर्धि एक वर्ष तक हो सकती है। 
आपातकाल की घोषणा के बाद गाष्प्रति ग़ज्य सरकार के 
सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन उच्च 
न्यायालय के अधिकार इस तरह नहीं लिए जा सकते। राज्य 
विधायिका के कार्य संसद द्वारा संपादित किए जाते हैं। जब 
संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्य की संचित निधि से 
व्यय करने की अनुमति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। ऊपर यंह 
कहा गया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल को 
घोषणा करीब-करीब सभी राज्यों में कभी-न-कभी की गई है। 
अधिकाधिक ज्यों में राजन्नीतिक अस्थायित्व के साथ ही इस 
आपातकाल की घोषणा जल्दी-जल्दी होने लगी है। हमने 
अध्याय 5 में देखा कि 967 ई० के बाद बहुत से राज्यों 
को अस्थायित्व की समस्या का सामना करना पढ़ा । बहुत से 
राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्ता में आए। केंद्र और राज्यों में विभिन्‍न 
राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं। इसी कारण 950 ई* और 
4964 ६० के बीच आपातकाल की घोषणा सिर्फ आठ बार 
की गई, लेकिन 965 ई० और 987 ई० की 'अवधि में 67 
बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह आगेप लगाया 
जाता है कि केंद्रीय सरकार मे अनुच्छेद 356 का प्रयोग अक्सर 
उप्त दल के हित को सामने रख कर किया है जिसकी सत्ता 
केंद्र में है। यह कहा जाता है कि आपातकाल की घोषणा की 
परिस्थिति का निर्णय केंद्र ने विभिन्‍न अवस्गें पर अलग-अलग 
तरीके से किया है। हमने पहले पढ़ा है कि ग़ज्य की स्वायत्तता 
की माँग करते समय केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्पपीक्षण के सभी 
प्रस्तावों में अनुच्छेद 356 को उत्तेजक बताया गया है। तमिलनाडु! 


१08 समाज, गज्य और सरकार 


की गाजमन्नार समिति ने इस अनुच्छेद को समाप्त कर देने की 
प्षिफारिश की थी। पश्चिम बंगाल सरकार के 977 ई० के 
केंद्र-राज्य संबेधों पर स्मरण' पत्र' में राष्ट्रपति के इस अधिकार 
को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। इस ग्रावधान की 
ओर सरकारिया आयोग ने भी ध्यान दिया है। इस आयोग ने 
सुझाव दिया कि इस प्रावधान का प्रयोग बहुत सावधानी से 
और अंतिम स्थिति में होना चाहिए । राष्ट्रपति शासन लागू करने 
से पहले संबंधित राज्य को उचित चेतावनी देनी चाहिए, जिसमें 
इसका स्यष्ट उल्लेख हो कि गज्य पर वह आरोप क्यों लगाया 
जा रहा है क्ि बह संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार 
का संचालन नहीं कर रहा है। आयोग ने इस प्रावधान के 
टुष्पयोण को रोकने के लिए कुछ सांविधानिक संशोधनों का 
सुझाव दिया है। 


वित्तीय आपातकाल 


अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत या उसके किसी भाग 
में आर्थिक स्थायित्त अथवा साख (॥097008।॥ 3/9७॥0 
#0 ०/80॥) को खतरे के आधार पर वित्तीय आपातकाल 
की घोषणा कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को राज्यों 
के पास वित्तीय मामलों के बारे में आदेश भेजने का अधिकार 
होता है। वह राज्य और केंद्र सरकारों से संबंधित अधिकारियों 


के वेतन को कम करने का आदेश भी दे सकता है। उच्च 
और सर्बोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भी इन प्रावधान 
के बाहर नहीं हैं। राष्ट्रति यह आंदेश भी दे सकता है कि 
ग़ज्य विधायिका द्वारा पारित धन विधेयर्क उसके विचार के 
लिए भेजा जाए। संविधान सभा में डा० अंबेडकर ने व्याख्या 
की कि इस प्रावधान दवारा केंद्रीय सरकार को 'वित्तीय ओर 
आर्थिक' अभाव से निबटने के लिए पर्याप्त अधिकार दे दिए 
गए हैं। अन्य दो आपातकालीन प्रावधानों के विपरीत, देश में 
वित्तीय आपतकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है।' 
आपातकालीन घोषणा को कई कारणों से उपयोगी माना जा 


सकता है । लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस प्रावधान ने ग़ष्ट्रपति 
की व्यापक अधिकार दे दिए हैं। हमने पहले देखा है कि 
संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद एक सांविधानिक अध्यक्ष 
के रूप में है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से बाध्य होता 
है। घास्‍्तविक कार्य को दृष्टि से प्रधान मंत्री की भूमिका 
महत्त्वपूर्ण होती है। प्रधान मंत्री ओर मंत्रिपरिषद संसद में बहुमत 
प्राप्त दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए अकसर यह 
आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल दवाण दिया 
गया परामर्श दल के हित को ध्यान में रखकर ही दिया जाता 
है। बढ़ती हुई राजनीतिक जटिलता के साथ ही राष्ट्रपति का 
आपातकालीन अधिकार केद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में एक 
विवादास्पद विषय हो गया है। 


कुछ करने को 


ऐसे ग्रण्यों की सूची बनाइए, जो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत रहे हों। राष्ट्रपतिं-शासन की घोष॑णा का तारीख़े भी बताइए । 


अभ्यार्स 


१. भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन प्थितियाँ कौन सी हैं? विवेचना कीजिये । 
2. आपातकालीन घोषणा का केद्ध और राज्यों के' प्रशासनिक और वित्तीय सम्बन्धों पर क्‍या प्रभाव पड़ता है? 


कठिन शब्द 


अलीगढ़ आचनोलन (॥॥(27 |# 0४७॥॥७॥) सर सैयद 
अहमद खाँ द्वारा शुरू किया गया समाज सुधार और सांस्कृतिक 
आन्दोलन । इसने पश्चिमी शिक्षा के महत्व और मुस्लिम समाज 
में समाज सुधार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया | इस आइ्दोलन 
के नेताओं ने 4890 में अलीगढ़ युनिवर्सिटी की स्थापना की | 


अहम्दिया आन्दोलन (#90॥५8 नि०४७॥॥७॥/) : 
889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन । 
इसमें सभी धर्म के अनुयायियों के बन्धुत्व पर ज़ोर दिया गया । 
इसने मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया । 


अहस्तक्षेप(.88582-9॥9) : इसका अर्थ है व्यक्ति की 
आर्थिक गतिविधियों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप न किया जाना 


उपक्रपण (॥॥॥9॥५0) : प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक साधन 
जिसके द्वाए मतदाता अर्ज़ी द्वाए किमी कानूठ या संविधान में 
संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं | इसका प्रयोग खिट्जरलैंड 
में ओर अपरीका के कुछ राण्यों के स्थानीय सरकारों में होता है । 


चिपको आचोलन (0॥॥9॥0 |#०४७॥शा) : हिमालय 
के पहाड़ों के बचाव ओर पेड़ों को कटने से ऐकने के लिये 
आच्दोलन। यह उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में शुरू हुआ | 
पारिस्थितिकोय संतुलन बनाये रखने के पक्ष में यह एक प्रसिद्ध 
आदोलन है। 


जन उत्तेजक (0079909008) : इसका अर्थ उन 
राजनीतिक नेताओं से है जो जनहित के स्थान पर सत्ता को 
महल्न द्रेते हैं। ऐसे नेता लोगों की भावनाओं को उभार कर 
अपने लिये समर्थन प्राप्त करते हैं| 


जनप्रत संग्रह (१४॥9४४9॥७५॥) : प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक 
साधन॑ जिसके द्वाग मतदाता नेताओं द्वारा रखे गये प्रस्ताव के 


प्रति खीकति या अख्ीकृत व्यक्त करते हैं। 


नोकरशाही (9 ५१७०0७८४0/) ! “टफ़्तर'' या "अफसरों" 
द्वार शासन। इसका अर्थ सत्कारी अफसर वर्ग है। 


प्रद्त_ विधान (000०६४०७० ॥(.०धरां॥/४0) : 


* कार्यपालिका द्वारा विधिनिर्माण (कानून बनाने) का कार्य, 


जिसका अधिकार विधायिका द्वारा दिया गया हो। 


पूना समझोता ([?००॥8 ?8८/) : साम्रदायिक अधिनिर्णय 
के अन्तर्गत दलित वर्गों के लिए की गयी पृथक्‌ प्रतिनिधित 
की व्यवस्था का गाँधी जी ने विरोध किया। इसके विरोध में 
उन्होंने 20 सितम्बर, 932 को अनशन शुरू कर दिया। 
इसलिए पूना में एक बैठक बुलायी गई जिसमें पेडित मदन 
प्ोहन मालवीय, 'ग़जगोपालाचारी, डॉ गाजेद्रप्रछाद और डॉ 
अम्बेडकर जैसे नेताओं मे भाग लिया। इस बैठक में नेताओं 
के बीच जो समझौता हुआ उसे पूना समझोता कहते है। डॉ 
अम्बेडकर के नेतृत्न में दलित वर्ग ने इस समझूते के द्वार 
पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की अपनी माँग व अधिकार को वापस ले 
लिया! यह सबने मान लिया कि हिंदू और अनुसूचित जातियों 
का संयुक्त प्रतिनिधित्व होगा। 


बहुतंत्र /२0॥/870॥/) : यह संकल्पना राबर्ट डाल की कवियों 
से जुड़ी है। इसका अर्थ ऐसे समाज से है जिसमें प्रतियोगी 
हित प्मृह हों और राज्य का कार्य उनके बौच ताल-मेल बैठाना 
हो। द 


मजदूर संघ (900-0000॥) : श्रमिकों का संघ जिसका 
मुख्य उद्देश्य उनकी दशा में सुधार कला ओर उनके हितों की 
रक्षा कजा हो।.... क्‍ 


पूल्यों का आधिकारिक विनियोजन (8७॥॥0०॥8॥४७ 
9॥0०90०॥): राजनीति की डेविड ईए्टन द्वार दी 7ई 
परिभाषा । इसका अर्थ सरकार द्वाग़ लिये गये निर्णयों से है, 
जिसके द्वार समाज में संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि 
वह लोगों को सामान्यतः मान्य हो। 


युटोपिया (॥(०७/७) : इसका सप्बंध आदर्श शत्य या ऐसी 
स्थिति से है जिसमें किसी भी प्रकार की कमी न हो। इसको 
अर्थ है ऐसी आदर्श व्यवस्था जिसकी प्राप्ति आसान नहीं है | 
56 में ठामस मोर नें इस नाम के एक कल्पित ठापू का 
वर्णन किया और उसके बाद ही यह शब्द व्यवहार में आया | 


विधि का शासन (१७७ 0 [.8७) : इसका अर्थ है 
खेच्झाचारी निर्णयों के बदले कानून को प्रधानता | यह लोकतंत्र 
का पर्याय सा हो गया है। 


विशिष्ट वर्ग (६॥00) : इसका अर्थ है व्यक्तियों का वह 
समूह जो समाज में विशिष्ट स्थान रखता है। इस शब्द का 
प्रयोग विभिन क्षेत्रों के नेताओं के लिये भी किया जाता है, 
जैसे राजनीतिक विशिष्टवर्ग। 


बैघता (.७.॥॥790॥) : इसका अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था 
की लोगों द्वारा सामान्य मान्यता, जिसमें सेस्थाओं और शासकीं 
के प्राधिकार को उचित माना जाता है| 


व्यक्तिवाद [0॥४0080॥आ॥) : इसके अनुसार सतंत्रता 
के लिये सम्पत्ति का अधिकार आवश्यक है | व्यक्तिवाद सरकार 
के साम्राजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं को नियमित करने के 
अधिकार को सीमित करता है।इस सिंधन्त की धारणा है कि 
व्यक्ति खय॑ में एक साध्य है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की 
प्राप्ति के लिये अधिकार मिलना चाहिएं। 


व्यवहारयादी. दृष्टिकोण (89॥8४0098/ 
#ए07०9०/॥) : यह दृष्टिकोण बीसवीं सदी के पाँचवों दशक 
में शुरू हुआ। राजनीति विज्ञान के विश्लेषण में व्यक्ति के 
, ध्यवहार को यह दृष्टिकोण अधिक महत् 'देता है। राजनीतिक 
विश्लेषण में, वैज्ञानिक पद्धति से यह दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है ! 


सर्वहारा वर्ग (/069/9/) : गरीब श्रमिक वर्ग जो अपने 
निर्वाह के लिये अपने श्रम का विक्रय करते हैं। इनके पास 
पूँज़ी नहीं होती। 


समष्टिबाद (00॥0अशआा)। आपसी फायदे और 
कल्याणं के उद्देश्य से प्रेरित राजनीतिक सिद्धान्त जिसमें उत्पादन 
की प्रक्रिया और वितरण पर समुदाय का सामूहिक खामिल हो । 


साम्मरदाविक चतिमिधित्व (0"धाफ्राव। 
१09/98शआंश्र0णा): विभिन सम्प्रदायों के लिये 
अलग-अला  निर्वाचक वर्गों और उनके प्रतिनिधियों की 
व्यवस्था। 909 के मार्लें-मिश्टें सुधारों द्वार मुसलमानों को 
इस तरह का प्रतिनिधित्व दिया गया। बाद में सिक्ख, दलित 
वर्गों और अन्य अल्पमत समूहों के लिये भी यह व्यवस्था की 
गई। भारत सप्कार अधिनियम, 935 के द्वाए कई समादायों 
के लिये इस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया गयो। इन प्रावधानों 
से भारत में साग्रदायिकता को प्रोससाहन मिला। 


साम्ंप्रदायिक अधिनिर्णय (00#078॥ ##8॥0] : 
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बिफलता के पश्चात्‌ ब्रिटेन की 
सरकार ने 6 अगस्त, 932 की साम््रदायिक अधिनिर्णय की 
घोषणा की। इस घोषणा के द्वाश प्रात्तीय विधायिकाओं में 
मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई-और एंगल-भारतीय समुदायों 
के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। महिलाओं को भी 
प्रतिमिधित्र दिया गया। इसी तरह दलित वर्गों की भी कुछ 
क्षेत्रों में पथक्‌ प्रतिनिधित्न दिया गया! इस घोषणा ने विभिन 
वर्गों के बीच साम्रदायिकता की भावना को जन्म दिया। 


सांविधान बाद (00॥900॥09॥॥) : इसका अर्थ 
है स्वतंत्र प्रतिनिधि संविधान सभा द्वाए निर्मित लिखित संविधान 
की प्रधानता। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार की सत्ता पर 
प्रभावकारी नियंत्रण हो। कानून का शासन हो जिससे लोगों 
की अधिकार और खतंत्रा प्राप्त हो सकें । आधुनिक लोकतंतत्रित 
कल्याणकारी राज्य इन मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित हैं। 


प्रश्नावली 


(आ) पुस्तक के विषय में आप अपनी टिपणी और मत नीचे दी हुई प्रश्नावली में देने की कृपा करें। पुछ्तक से ये पन्ने 
अलग का लीजिए और नीचे दिए हुए पते पर भेज दीजिए: विभागाध्यक्ष, सामाजिक जिज्ञान एवं जारविकी शिक्ष 
विभाग, एन.सी.६.आर.टी., श्री अरविद मार्ग, नई दिल्‍ली-१॥0 06 

(ब) प्रश्मों का उत्तर देते समय यदि जगह अपर्थाप्तं लगे तो कृपया अतिरिक्त पन्ने पर भी उत्तर लिख सकते हैं| 

(स) प्रश्नाबली अध्यापक और छात्र दोनों के लिए हैं। तारंकित प्रश्न केवल अध्यापकों के लिए हैं। 

, अध्यापक/छप्र 

(क) नाम 
(ख) विद्यालय का नाम ओर पता 


ब््म्म्मी 


दी 


, पाठय पुलंक 
(क) पाठयपुस्तक का नाम 
(ख) कक्षा 
(7) पुस्तक की भाषा 


2 


, (अं) क्या पुस्तक की साज सजा एवं छपाई आकर्षक है? हां-नहीं 
(ब) क्या पुष्तक का मूह्य उचित है? हां/नहीं 

क्या आप पुस्तक को आसानी से समझ सकते हैं? हं/नहीं 

3. जो शब्द समझने में कठिन हैं उन्हें नीचे लिखिए। 


[2 


(१) (2) (3) (4) 





(5) (6) (7) (8) 


(9) (0) (।१) (2) 


4, उन अध्यायों का नाम तथा पृष्ठ संख्या बताइये जिनकी भाषा समझने में कठिन है। 
अध्याय संख्या पृष्ठ संख्या पंक्ति 


की अपन ०23... 2, ७.€ल्‍क्‍.ल्‍.€६0..4.4॥.3. का. गन >3 िनभगभग:8£ग-८षग-न#- 3. बनी पिणाण। 


सा. 8 "मूह. ००8०५ 8५-००... शान». ००००-०० हानि क्नज ++- के» -+ ड्ऑपपएओ ““जऔ» -““*४+» ०“»७० खा लाया न-+-न.. ००-3०. 3७७७» 4 ..॥०++ मकान. 2८१७-००» |“. शा 


5, क्‍या आप समझते हैं कि इस पांद्यपुस्तक की विषयवस्तु 'राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के अनुरुप हैं? हां/नहीं 
6. () कृपया पुस्तक के उंन अंशी को इंगित कीजिए, जिनमें लैंगिक, जातीय, वर्गीय, सामुदायिक, प्रादेशिक और सैद्धान्तिक 
पूर्वाग्रह प्रतिबिम्बित होते हैं । 

पूर्वागरह पृष्ठ संख्या पंक्ति 


नग्न. पहनना. कवानन-म-म-ऊ-भ-भ- .. किमी. ल्‍ममनमीम, री--मक-न्‍म."माापकनकान-. ह्नन-----क फिस् धटिगाकओ पएएयोढटयएए यथा था पथपह+ +-+अ-अ अआखआख आए अनल>>>>अ«««ञभं .. अमममम>अगअगॉ गे. फिल्‍मी. आमममनमन«ममनभभ+ मम. आममममममममममममम»भभ भरना... धान 


वममााहाा->---. अमर). पानी & ७... समा. साा04०. लाला. ाााा-पााप0.. अम्मा. पा 8-3 >मम..»3- «मम. सननननननम-म-मनी3.अनमनमभनम--ममममम.. रमन>नमममंनमममममनम।..3 मरम्मत. >>. गए-कननननन..3-लननन-म-म-नन. वनन»न.. अननमम-भभीनना.. नमी... 2. सा. मा. ल्‍न-ममममम-मम-मम-ंमम 33 अन«-««मम-मममम॥. पा 


विषम. नामक. बनना. बनना. 2 2... >>... ७-०७, +नकनाााा। 2 विन न". 3 िलमम«««32 >2मननननका बियर 32 निभाना विन 2 िनन७ततनन ७8 ऑिनभरअतगन्‍एतन+«»न गान. 32--मामम ्व्््ु्ु्ु्।ऱ्ु!्७ ्ट़च्जचव़िोीीी डे सस कलअअ सकी चर तन व»... मनन. «पा... 3०, 


७... &७...३.....७ ७७... “७ ०७५-*ण्णणछछ, ७... नमक टी “न. न. गा. का भााा२७२ ९.2 अआधमम-ा ७. थ्कलओा हि. लगाए पफिलओ पस्‍फमियण”०»ओ चऑिियाणणा पपभखथायण अनन-न ----33 ७ 


अ>--नााााीन.. मिनी पीर: सआन-म-मम-भ+.. अममम«मममयामममममममनं. पा. माा॥-भ+,... आम ली." धाम. धान... माना. रधाााान-नाना॥. ाााननपानम-नूक.. सनममममणऊणम%भ«भ+ .. आम». अमम«म«म»«मम«>ममम«मभा.. आम. लिननन-मीक>कीनन+. ऑक॥>«»»मीन,. (री अननन»>»क. 


"रा. साला. धान-पाराााान---.६.ल्‍. साहा. पापा. सपा. उन न. ननननगगगन-ा...जमनननमीनमनम नाम. "मन, ००»... 3+++++++मी >>»... 2म+++गी++++++मी).. ल्‍+रम पा... भाप. पास. सा. धरा. न ााक>ब, 


अाााााा-भारा. भरा. म्ाााााााा---. पा. परस्‍ााााम-__क. ]ननमम-मााननन__ हा 4७3. निनननम-म- नम. शममनम++++++++++८ . मनमानी. >>... सा... 2५... सिम... साााा-गाा।. रा. टिका 


8, क्या पाठ्यपुस्तक के अध्यायों में दिए गए चित्र विषय वस्तु को समझने में सहायक हैं? हां/नहीं 
9, उन चित्रों का उल्लेख कीजिए जो पादय सामग्री को समझने में सहायक नहीं हैं। 
पृष्ठ संख्या चित्र संख्या शीर्षक 


>सम्मा।. पा. सााााा।. सा. सााााननन---नूक..स्‍नम-पूलिनानमममम-भमा.. मम «मन.» षमनन«««ण«ण«ण«-««भ.. वि यानमीन. (सिम सा... ५++->.स्‍ाा।.. 2...3>9... हार... .>>>4.>>>> + शा... नमन... क्‍3ब.ा.फ-म. 83५. नमी... <था.3-फनम. 8-4 अमन... म«ममममम»-ा.. विश». किआअ-आआआ ७... सा... “पार. शा. स्‍आभक-ा॥. साआ पक, 


न्‍ब॑++>>>भ पा. पा पी. ऋानन-न-म-म-ना.ल्‍न-ममयरननननन.लन«%« न. टजनन-«म-«-«मा. आम कनागानान, व «७.3... सपम---म. ८०० न. 2००७..3 आर). मम. ८ रमन." मम. "सामना तय ला अमान. आानपानम--मग- >ननमयानमम»»न+ नाप. पाप .पाएनपरान. सपा. ल्‍नपाकनपानननीक.ल्‍०--कम्र, 


१0 कुछ अध्यायों के अन्त में कुछ करने के लिए क्रियाएं सुझाई गई हैं। आपने अपनी कक्षा में इनमें से कितनी क्रियाएं 
आयोजित की हैं? बताइए? 


मम. पमममम४भ».॥. हरमममआममम»». रमन... पन--म.€ल>ल>26€83 3... ७. स्‍ामभमभम-पमा..  स्‍पपमम. स्‍मक-क पाक. मम. | ७. पा “पाना. ;ि-+4 पान पतगारीपाननओ मान. बा 2ामाक--म न .न-.>-भ.. 8.4... &.ल्‍६ल्‍.2..... मामा. पा पा पाक. >आननननना3 विननाणाणाणनननणणई चिनादारनननाद+ग 


'कैन-मन---- पयिनाकझकओण्णकन ककया विननग2ग28) ५ 28७-अम..ध७........ अप स्‍ पक... ध.... ८363. ड2७3 ७... डा... आम पिनापोग-3इ सका. 2. फिममन-पाथा 3 तप बकनाओ न पिन पिया 2 .लब.ल_€ल3..38,. सा... शा. शभभ-,.. सा. शाप... ना. 


शाम. सा...आ॥-०-.. हामा॥---+... शिममभभममा।.. हारा. सिलाई. सा सा. साया. स्‍लााााा।. स्‍लाााााक. धधाा-यक्फः:. शाप पम्प. एप. नमम+मममम. राणा... “2 मनी.“ फिकनााओ िाजक----- 2 -.....2. आता. “३२ उम»म-- पान  ी-फामममथ-------.-,......:.२3॥.. आशा ७ --+०ण- 3. भा. "५... "मना. #०्याइकाक 
ह 


] 


बम 


<, 


3, 


(2) क्रियाओं को आयोजित करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं | इनमें से किन क्रियाओं के लिए दिए गएनिर्देश अपर्याप्त हैं 


सो बणणओमममक ऑन" अआओंओओओं एटे:ञ-ीपसर- ७.....3.>>म.3 पन्ने विनान3३:3. 3.3. सा नाननी,.. कनीनीनाा-।. 2.44 >मममनन न. विन 2 अन्‍नमाम।6. मनननननानी-.3.जरनगभगभगनननन-. 3 निननना िनननीाा-32 मिरनम ना परिना-त 9363 5>+ममद3 निन-म-ऊ-मयननन+..म ७.3 िनीनाती- वीनगएाननगतयओं पतन 2स्‍अभग£भट£ट।+मन. आक-अनाान-. भा >अमानानाक-. बनयानन न. ल्‍नननगगगऋगभगए 


, प्रत्येक अध्याय में चोखटे के भीतर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। 


(।) क्‍या आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं? हां/नहीं 
(2) क्या वे पुस्तक की विषय वस्तु को समझने में सहायक हैं? हां/नहीं 
(3) क्या आपको ये प्रश्न रोचक लगते हैं? हां/नहीं 


(१) क्या आपको पुस्तक में दिए गए अभ्यास के प्रश्न रोचक लगते हैं? हां/नहीं 
(2) अभ्यास के उन प्रश्नों को ईंगित कीजिए जिन्हें आपकी गाय में बदला जाना चाहिए। 
पृष्ठ संख्या अभ्यास के प्रश्न की संख्या 
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पृष्ठ संख्या गलती 
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« पुस्तक के पूर्ण मूल्यांकन की दृष्टि से, कृपया बताइए 


(]) पुस्तक की अच्छाइयां 
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